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 लोक  संभा  ग्यारह  बजे  समवेत  हुई
 ।

 The  Lok  Sabha  met  at  Eleven  of  the  Clock

 ल  उपाध्यक्ष  महोदय  पीठासीन

 L  Mr  SPEAKER  in  the  Chair  ]
 ee)

 सदस्य  द्वारा  शपथ
 MEMBER  SWORN

 श्रीमती  पावती  देवी  )

 प्रश्नों के  भोखिक  उत्तर

 ORAL  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 बी०ई०एल०  द्वारा  रेडियो  नेवीगेशनल  साधव  का  विकास

 *  545.  डा०  हेनरी  श्रास्टिन

 श्री  कज  लकप्पा  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  भारत  इलेक्ट्रानिक्स  लिमिटेड
 ने

 रेड़ियो  नेवीगेशनल  साधन  विकसित  किया

 यदि
 तो

 उसका  मुख्य  ब्यौरा  क्या  है

 देश  के  लिए  ag  कहां  तक  उपयोगी  होगा  ;  शौर

 इस  पर  कुल  कितना  व्यय  होगा
 ?

 रक्षा  मंत्री  जगजीवन  राम  )  जी  at

 भारत  इलेक्ट्रानिक्स  लिमिटेड ने  भू-संस्थापन के  लिए  दो  प्रकार  के

 रेड़ियो  कार्ये-निर्देश  साधन  नेवीगेशन  विकसित  किए  हैं  इनमें  से  एक

 निकी  द्वारा  समथित ये

 साधन  उड़ान  के  दौरान  feranre  चालक  की  विमान  दिशा निर्देशन  करने  में  सहायता  इस  उपस्कर  के  स्वदेशी  विकास  तथा  उत्पादन  से  श्रात्मः

 निर्भरता  बढ़ाने  ate  विदेशी  मद्रा  बचाने  में  सहायता  मिलेगी  इससे  पहले  इस  उपस्कर  का  श्रायात

 किया  जाता  था

 23.50  लाख  रुपए  |

 2050  LS—I



 Oral  Answers
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 डा०  हेनरी  श्रास्टिन
 :

 में  देश  के  बड़े  सरकारी  उपक्रम  भारत  लिमिटेड

 तथा  इलैक्ट्रानिक्स  श्रायोग  के  विशेषज्ञों  की  प्रशंसा  करता  हूं  कि  उन्होंने  देश  में  अघनातन

 रेड़ियो  मार्प-निदेश  साधन  विकसित  किया  है  ।  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  उनके

 दन  की  व्यवस्था  की  जाएगी  ताकि  उन्हें  हवाई  mgt  पर  संस्थापन  के  लिए  सप्लाई  किया

 जा  सके  ?  नागरिक  उड्डयन  विभाग  ने  कहा  है  कि  ये  मा्गे-निर्देश  साधन  विमान-यात्रा  के  लिए

 झाधघारभूत तया भ्रावश्यक हैं । कया तवा  ग्रावश्यक  हैं  ।  क्या  भारतीय  वायु  सेना  को  इन  साधनों  से  लैस  किया  जाएगा
 ?

 श्री  जगजीवन राम  :  जी  यह  एक  बहुत  बड़ी  सफलता  है  ate  नागरिक  उड्डयन

 महानिदेशक  ने  इसका  मूल्यांकन  किया  है  प्रौर  इसे  संतोषजनक  बताया  है  ।  अब  इसका  उत्पादन

 नागरिक  उड्डयन  तथा  वायु  सेना  की  ऑ्रावश्यकता  पूर्ति  के  लिए  किया  जाएगा  ।

 डा०  हेनरी  श्रास्टिन
 :  पता  चला  है  कि  जो  कि  इस  साधन  का  महत्वपूर्ण  भाग

 WATT  करना  पड़ेगा  तभी  इस  साधन  को  वायु  सेना  तथा  एयरलाइन्स  के  विमानों  में  लगाया

 जा  क्या  सरकार  एंटीना  को  देश  में  बनाने  की  योजना  बना  रही  इस  खोज  के

 बारे  जो  उतनी  ही  arataa L~]  तथा  अधुनातन  है  जितनी  विदेश  में  उपलब्ध  इलैक्ट्रानिक्स

 झायोग  के  विशेषज्ञों  की  राय  को  ध्यान  में  रखते  हुए  क्या  सरकार  एंटीना  को  देश  में  बनाने

 are  इसका  निर्वात  करने  की  योजना  बना  रही  है
 ?

 शी  जगजीवन  जी  इनैक्ट्रानिक्स  orate  ऐसे  अनुसंधान  को  प्रात्साहन  दे

 रहा  है  ate  हवाई  ae  के  साथ  सम्बन्ध  स्थापित  करने  के  लिए  विमानों  में  लगने  वाले

 अपेक्षित  साधन  का  निर्माण  करने  के  लिए  करने  हेतु  कुछ  परियोजनाएं  गुरू  की  गई

 इलैक्ट्रानिक्स  प्रायोग  भारत  इलैंक्ट्रानिक्स  लिमिटेड  को  भ्रनुदान  तथा  ऋण  दे  रहा  है  ताकि

 इन  परियोजनाशं  में  ग्रनुसंधान  जारी  रखा  जा

 श्री  के०  मैं  उन  कुशल  इंजीनियरों  को  सराहना  करता  हूं  जिन्होंने  इस  साधन

 का  विक्रास  किया  पहले  इन  साधनों  का  ग्रायात  जाता  क्या  सरकार  ने

 इसकी  निर्माण
 का  झ्रनुमान  लगाया  क्या  इसके  निर्वात

 से
 विदेशी  मुद्रा  मिल

 क्या  इसका  निर्यात  adage  सम्भव  तै  क्या  इस  दिशा  में  प्रयास  किए  गए  हैं  क्योंकि  इसकी

 आवश्यकता  प्रत्येक  हवाई  ws  पड़ती

 श्री  जगजीवन  राम  :  सबसे  पहले  तो  इसका  श्रायात  बन्द  कर  दिया  जाएगा  ताकि  विदेशी

 मुद्रा  की  बचत  ati  इससे  हम  ग्रात्मनिर्भर  हो  सकेंगे  ।  अपनी  श्वश्यकताग्रों  को  पुरा  करने

 के  बाद  निर्यात  के  प्रश्न  पर  विचार  किया  जाएगा  ।  इसमें  कोई  संदेह  नहीं  कि  हमारे  इंजीनियरों

 और  वेजानिकों  ने  प्रशंसनीय  कार्य  किया  ये  लोग  अन्य  दिशाओं  में  भी  सराहनीय  कार्य

 कर  रहेहै ।'

 श्री  एन०  श्रीकान्तन  नायर
 :  क्या  पूरे  dare  एकक  का  प्रदर्शन  इलेक्ट्रानिक्स  प्रभाग

 के  हैदराबाद  एकक  में  किया  गया  था  लेकिन  इन्डियन  एयरलाइन्स  या  रक्षा  विभाग  या  एयर

 इन्डि  ने  इसे  इसलिए  नहीं  खरीदा  क्योंकि  इसकी  कीमत  बहुत  अधिक  थी
 ?  एक  दुःखद  विमान

 दुर्घटना में  जिसमें  मोहन  कुमारामंगलम  जपे  as  नेता  मारे  गए  इन्हें  सजग  किया  ।.  क्या  सरकार

 बम्बई  हवाई  owe  के  लिए  मशीन  खरीदेगी  और  wer  हवाई  श्रट्टोंम  भी  इसकी  व्यवस्था  की

 जाएगी ?

 2



 मौखिक  उत्तर
 झाषाढ़  29,  1899  (3)

 att  जगजोवन  राम :  मुझे  सही  जानकारी  नहीं  है  कि  क्या  इसका  हंदराबाद  में  विकास

 किया  जाएगा  ite  क्या  इसकी  लागत  बहुत  अधिक  लेकिन  जैसे  कि  मैं  पहले  कह  चुका

 इसका  विकास  किया  जा  चुका  है  श्रौर  नागरिक  उड्डयन  के  महानिदेशक  ने  इसे  देख  लिया

 है  शौर  परीक्षण  में  इसे  संतोषजनक  गया है  इसे  नागरिक  उड्डयन  तथा

 सेना  में  लगाया  जाएगा  ।

 News«ltem  ‘‘Naga  Battles  will  Flare  upਂ  in  London

 Shri  Nawab  Singh  Chauhan:  WIil  the  Minister  of  Home  Affairs  be  pleased
 to  states

 (a)  whether  he  has  read  the  despa  tch  of  Mr.  Gavin  Young  published  in  Sunday,  the  19th

 June,  1977  issue  of  the  London  newspaper  Observerਂ  in  which  Mr.  Young,  while  referring
 to  the  Prime  Minister’s  meeting  with  the  rebel  Naga  leader  Mr.  Phizo  some  days  back,  has  ex-

 pressed  app:chensions  of  renewed  struggle  by  Mr.  Phizo  with  India;

 (b)  whether  any  correspondence  has  been  entered  into  with  Mr.  Phizo  after  the  London

 mecting  of  the  Prime  Minister  with  him  and  if  so,  the  facts  thereof;  and

 (0)  wazther  there  has  95251  any  favourable  outcome  of  the  London  meeting  and  if  so,  the

 details  thereof?

 The  Minister  of  Home  Affairs  (Shri  Charan  Singh)  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  &  (c).  No  Sir.  A  statement  on  the  recent  developments  in  Nagaland  is  placed  on  the

 Table  of  the  House.

 Statement

 It  will  be  recalled  that  some  prominent  leaders  of  the  underground  in  Nagaland  entered
 into  an  azreement  in  November,  1975,Which  is  generally  referred  to  as  Shillong  Agree-

 In  the  azreement,  they  had  clearly  stated  that  they  accepted  of  their  own  volition  and

 uncoaditionally  the  Constitution  of  India;  that  they  agreed  to  abjure  violence  as  a  means  of
 achieving  political  ends.  Thereafter,  the  ex-underground  leaders  have  been  making  attempts
 to  bring  Mc.  Paizo  into  the  picture.  Some  of  them  proceeded  to  London  in  February  this  years
 to  meet  Mr.  Phizo.  While  in  London,  they  wrote  to  the  then  Prime  Minister,  requesting  her
 to  meet  Phizo  at  the  earliest  possible  date  and  expressing  the  confidence  that  a  solution  accepta-
 ble  and  n3a01-able  to  both  sides  would  emerge  in  the  course  of  such  a  high-level  meeting.

 Soon  after  the  new  Government  assumed  office,  some  of  the  leaders  of  the  ex-underground
 cane  aii  mst  m2  and  the  Prime  Minister  and  again  requested  that.the  Prime  Minister  should
 agree  to  meet  Mr.  Phizo.  The  Prime  Minister  informed  them  that  should  Mr.  Phizo  ask  for
 any  $120  nectiag,  b>  would  agree.  The  Prime  Minister  also  made  it  absolutely  clear  to  them
 that  he  could  discuss  problems  of  Nagaland,  which  relate  to  the  internal  affairs  of  the  country,
 only  if  Mr.  Paizo  accepted  the  Indian  Constitution  and  wished  to  discuss  such  problems  as  an
 Tndian  citizen.  On  receiving  a  request  from  Mr.  Phizo,  the  Prime  Minister’s  willingness  to
 meet  him  in  London  was  conveyed  to  him  and  the  date  of  meeting  was  also  fixed.
 Meanwhile,  Mr.  Phizo  gave  interviews  to  some  journalists  in  the  course  of  which  he
 reiterated  his  earlier  stand  and  made  observations  which  indicated  clearly  that  he  had  a
 closed  mind  on  the  subject  and  was  not  willing  to  take  into  account  the  developments
 in  ending  with  the  Shillong  Agreement  and  the  progress  Nagaland  had  made  during
 all  tiese  years.  Even  so,  the  Prime  Minister  did  not  change  his  decision  to  meet  Mr.  Phizo.
 Two  ex-underground  leaders  and  two  members  of  the  Liaison  Committee  of  the  Nagaland  Peace
 Council  were  also  provided  facilities,  at  their  request,  to  visit  London  before  Mr.  Phizo  was  due
 to  meet  the  Prime  Minister.

 In  the  course  of  his  meeting  with  the  Prime  Minister,  Mr.  Phizo  did  not  indicate  any  change
 in  his  earlier,  totally  unacceptable,  position.  When  he  raised  subjects  relating  to  the  internal
 affairs  of  the  country,  the  Prime  Minister  told  Mr.  Phizo  that  he  could  discuss  such  matters
 only  if  Mr.  Phizo  was  talking  to  him  as  an  Indian  citizen  and  had  accepted  the  Constitution.
 When  Mr.  Paizo  referred  to  sufferings  of  the  Naga  people,  the  Prime  Minister  pointed  out  that

 3
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 the  Naga  people  were  not  sufferin
 be  given  no  quarters.

 g
 and  only  those  who  rebelled  against  the  Government  would

 il  है  | 7
 He  was  clearly  informed  that  it  was  in  the  interest  of  Nagaland  that  no

 ‘usory  aims  or  false  hopes  were  allowed  to  be  entertained.

 Since  then  there  had  not  been  any  correspoendence  either  with  Mr.  Phizo  or  any  of  the
 ex=.t  derzrquid  lea  lers.  Phizo’s  apprehensions,  reported  in  his  interview  with  a  London  news-
 paper.  would  appear  to  be  attempts  to  misdead  some  sections  of  the  Nagas  into
 the  futile  path  of  conflict  and  suffering.  The  people  of  Nagaland  and  all  the  different  political
 parties  as  well  as  the  ex-underground  leaders  are  fully  aware  of  the  unlimited  scope  the  Cons-
 titution  and  constitutional  methods  offer  for  the  rapid  progress  and  development  of  Nagaland.

 I  am  con- They  have  seen  for  themselves  what  peace  and  constitutional  methods  can  achieve.
 fident  that  tae  people  and  the  political  parties  of  Nagaland  as  well  as  the  ex-underground
 would  be  in  no  mood  to  tolerate  any  recrudescence  of  violence.  I  may  also  add  that  those  who
 had  erronzously  adopted  violent  methods  in  the  past  will  not  only  be  forgiven  but  also  gene-
 reously  treated  if  they  become  peaceful  and  loyal  citizens.

 We  are  fully  aware  that  a  small  number  of  persons,  who  had  gone  to  a  foreign  country  to
 secure  arms,  are  still  hiding  outside  the  country  gear  our  borders.  All  possible  precautions  have

 een  taken  against  any  attempts  by  such  persans  to  create  any  trouble.

 We  have  age-old  ties  and  friendly  relations  with  ‘Burma  but  it  is  unfortunate  that  for
 some  15  years  hostile  gangs  from  Nagaland  and  Manipur  and  later  from  Mizoram  have  been
 making  use  of  Burmese  territory  for  hostile  activities  against  us.  It  is  our  firm  policy  not  to
 allow  our  territory  to  be  used  for  any  hostile  activity  against  any  neighbouring  country.
 We  have  every  hope  that  the  Government  of  Burma  will  take  effective  measures  to  prevent  such
 activities  by  Naga  or  Mizo  hostiles  on  their  territory.  On  our  part  we  have  extended  full  co-
 operation  to  Burma  as  and  when  Burmese  insurgent  elements  have  intruded  into  our  territory
 and  we  shall  continue  to  do  so.

 Shri  Nawab  Singh  Chauhan  :  In  the  Statement,  laid  on  the  Table,  it  has  been  stated  that
 in  the  course  *of  his  meeting  with  the  Prime  Minister,  Mr.  Phizo  did  not  indicate  any  change  in
 his  earlier  position  and  he  raised  sabjects  relating  to  the  internal  affairs  of  the  country.  I  would
 like  to  know  what  was  the  earlier  position  and  what  subjects  were  raised  relating  to  internal  affairs?

 I  would  like  (3)  know  the  reaction  of  Mr.  Phizo  when  Prime  Minister  said  that  he  should
 become  Indian  citizen  and  accept  the  Constitution?

 श्री  मोरारजी  देसाई  :  चूंकि  बातचीत  मेरे  साथ  हुई  इसलिए  श्रच्छा  होगा  यदि

 मै ंही  उत्तर  किसी  wea
 मंत्री  द्वारा  उत्तर देने  का  कोई

 लाभ  नहीं  ।  उन्होंने  अपनी  बात

 1946-47  से  शुरू  की  थी  ।  उनका  कहन  है  कि  वह  महात्मा  गांधी से  मिले  थे  शौर  उन्होंने

 यह  ग्राश्वासन  दिया  था  कि  भारत  नागालैंड  पर  अ्राक्रमण  नहीं  मैं  नहीं  जानता  कि

 इसका  व्या  ग्रर्य  है  उन्होंने  यह  भी  कहा  कि  गांधी जी  ने  यह  स्वीकार  किया  था  कि  नागा

 लोग  भारतीय  नहीं  मैंने  कहा  कि  सब  निरथक  है  ।

 श्रो  एन०  श्रोकान्तन  नायर  :  महात्मा  गांधी  से  पूछना  पड़ेगा ?

 श्री  मोरारजी  देसाई  :  माननीय  सदस्य  उसके  बाद  की  घटनाओं  के  बारे  में  पूछ  सकते
 +  ~
 rf  ।  मैंने  कहां  at  fe  अब  ये  बातें  frog  नागालैंड  भारत  का  हिस्सा  हैं  atc

 र्दरग  ह  यह  एक  राज्य  wit  अनप  राज्यों  को  aw  ।  इसमें  कोई

 परिवर्तन  नहीं  हो  सकता  ।  यदि  महात्मा  गांधी  ने  ऐसा  कहा  था  कि  नांगा  लोग

 भारतीय  नहीं  तो  मुझे  न  तो  इसकी  जानकारी  ही  है  ate  न  ही  मुझे  इस  पर  विश्वास

 यदि  उन्होंने  कदा  भी  हो  तो  भी  में  इससे  सहमत  नहीं  ।  मैंने  उन्हें  यह  भी  बता  दिया  है  कि

 उनका  दुश्मनी  का  रवैया  जारी  रखना  सही  नहीं

 भ  = [८ ( यहीं  बात  नागाग्रों  को  नुकपान  पहुंचाती  नागा  साथ  हैं  ब त्परं गैर

 अ्राचरण  a  भी  वे  ट  ह  ह  7६  पुष्टि  करते  लेकिन  इनका  झ्राक्रमण  जारी  है  we  ag  नागाझों
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 को  नुकसान  पहुंचा  रहे  इन  सब  बातों
 को

 रोकना  यदि  वह  भारत  को  श्रपनी  धरती

 शर  संविधान  कों  भ्रपना  संविधान  मानते  हूं  शर  पोछे  किए  गए  समझौतों  को  मानते

 हूं  तो  उनका  यहां  स्वागत है  ।  उनके  खिलाफ  कोई  कार्यवाही  नहीं  की  बात

 को  भला  दिया  जाएगा  श्रौर  उन्हें  मफ  कर  fat  जाएगा  |  यदि  qq  चाहते  हैं

 शर  नागालैंड  के  लोग  उन्हें  चाहते  तो  उन्हें  नागालैंड  का  मुख्यमंत्री  जा

 सकता है  ।  उन्हें इस  प्रकार  सोचना  चाहिए  ।  लेकिन  उन्होंने  act  जारी

 रखी  कि  हम  यह  करे  या  हम  वह  करे  wa  aril  को  देश  से  निकालना  चाहते

 मैंने  कहा  कि  यह  असंगत  बात  है शरर  हम  कन»  को  देश  से  निकालना  नहीं  चाहते  ।  लेकिन

 यदि  विद्रोही  नागा  उन्हें  परेशान  करना  चाहते  तो  में  निश्वय  ही  ऐसे  विद्रोहियों  को  aaa

 निकाल  मैं  यह  बात  स्पष्ट
 कर

 देना  चाहता  gi  मैं  किसी  किस्म  का  समझौता  नहीं

 कंरूंगा
 ।  श्राप

 वाहे जं
 प्रचार  करना  कर

 सकते
 हैं

 ।  तब  उन्होंने कहा  कि  यह
 नहीं

 कह
 मैं  वह  नहीं  कहू  रहाਂ  ।  लेकिन  ag  यह  स्वीकार  नहीं  करेगा  कि  ag  भारतीय  नागरिक

 जब  मैंने  विश्वासपूवेक  ऐसा  कहा  तो  वे  उनके  साथ  उनका  ga,  लड़की

 तथा  एक  wer  है  उसने  कहा  कि  क्या  मैं  उनसे  मिलूंगा  बताया  कि  मैं  अवश्य

 उनसे  मिलूंगा  उनसे  faa  ate  उसके  बाद  वह  चले गए  ।  मैं
 उन  दो

 लोगों  से  नहीं  मिला  जो

 उस  समय  तक  नागालैंड  जा  चुके  मुझे  इसकीं  जानकारी नहीं  है  कि  क्या  वह  उन  दोनों

 को  बाद  में  मिले  या  तब  एक  ब्रिटिशवासी  ने  एक  वक्तव्य  जारी  किया  जिसमें  उसने

 श्री  फिजों  की  कहानी  तथा  उनसे  हुई  मेरी  बातचीत  छापी  थी
 ।

 उसमें  कहा  गया  था  कि  वह

 अपने  श्रात्दोलन  को  बढ़ाना  चाहते  उनकी  प्रतिक्रिया  से  मुझें  ऐसा  ही  श्री  फिजो

 ने  टेपरिकार्ड  की  गई  वार्ता  को  परिचालित  किया  ।  इसका  अथ  ह  कि  हमारी  बातचीत  के

 दौरान  उनके  पास  टेपरिकार्ड भी  जिसकी  मुझे  जानकारी  नहीं  थी  ।  मुझे  इसकी  कोई

 fara
 भी

 नहीं  हैं  क्योंकि  मैंने  कोई  गुप्त  बात  नहीं
 की  थी  ।

 यदि  उन्होंने
 इसे  टेपरिका्ड  किया ह

 तोः
 फिर  मुझे

 कोई
 श्रपंत्ति  नहीं  हो  सकती

 ।
 किन्तु  उस

 टेपरिकार्ड  के  वार्तालाप  में  मुझे  कुछ

 परिवतेन  नजर  ग्राया है  क्योंकि  मुझे  उसकी  एक  प्रति  प्राप्त  हुई है
 जो  कि  नांगालैंड  में

 चालित  हो  रही  उन्होंने  कुछ  शब्द  हटी  कर  कुछ  wea  शब्द  वहां
 रख

 दिए  जिससे

 fe  वार्तालाप  में  थोड़ी  सी  fasar  ot  wed  1  मुझे  इसकी  परवाह  भी  नहीं  मैं  इस  बात

 में  बिल्कुल  स्पष्ट  हूं  कि  हमें  aril  के  साथ  समुचित  ढंग  सम्मानपुवेक  तौर  समानता के

 आधार  पर  व्यवहार  करना  चाहिए
 ।

 केन्द्र  इस  राज्य  की  उदारता  से  सहायता  करता  है
 ।

 किन्तु
 यदि

 विद्रोही  नागा  अरब  चालबाजी  खेलेंगे  तो  यह  सहन  नहीं  किया  जाएगा  श्रौर  उनके  विरुद्ध

 समुचित  कार्यवाही  जाएगी

 Shri  Nawab  Singh  Chauhan  !  In  the  Statement  it  has  been  regretted  that  these
 ‘Nagas  have  been  living  in  Burma  for  the  last  15  years  and  they  are  continuing  their  act

 rebel

 from  there.  Burmese  Government  are  not  trying  to  check  their  activities.  Acc
 ivities

 reports  they  have  got  arms  from  China.  I  want  to  know  whether  you  have  go
 ording  to  press

 from  the  Burmese  Government  that  they  will  not  allow  them  to  carry  on  their
 t  any  assurance

 there.  At  the  same  time  whether  you  have  asked  the  Chinese  Government  that  t
 activities  from

 ‘supply  arms  to  them  ?  hey  should  not

 Shri  Morarji  Desai  do  not  think  we  should  have  talks  with  Burmese
 vernnents  in  this  connection.  We  need  not  to  ask  any  body  in  this  regard.

 and  Chinese  Go.
 We  will  do  our- sselves  whatever  is  necessary  and  ultimatery  they  will  have  to  unders  tand  us.
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 सी०  Bo  चन्द्रप्पन :  में  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  उनका  ध्यान  हाल  ही  में  हमारे  समाचार

 Tal में  छप  समाचार  की  श्राकर्षित  किया  गया  है  कि  श्री  फिजो  ने  भूमिगत  नागाओं  को

 झपनी  गतिविधयां  जारी  रखने  के  लिए  श्राहवान  किया  है  ।  उन्होंने  यह  भी  कहा  है  कि  उन्हें  कुछ

 विदेशी  सरकारों  का  समथन  भी  प्राप्त  है  ।  यदि  तो  क्या  सरकार  ने  इसकी  जांच  कर  ली

 झ्र  इस  सम्बन्ध  में  कोई  कदम  उठाया  गया  है
 ?

 मैंने  उनका  वक्तव्य पढ़  लिया  है श्री  मोरारजी  देसाई  :  किस  बात  की  जांच  करनी  है
 ?

 अब  श्राग जाच जांच  करने  की  कोई  जरूरत  नहीं  किन्तु  जब  तक  उनकी  श्रोर  से  कोई  हलचल

 नहीं  होती  या  जब  तक  वे  केवल  बोल  ही  रहे
 तब

 तक  मैं  कुछ  नहीं  कहुंगा  ।  किन्तु यदि  उन्होंने

 कोई  कार्यवाही  की  तो  फिर  हम  समुचित  ढंग  से  कार्यवाही  करेंगे  |

 the  rebel  Nagas  and  a  peace  agreement  was  reached  at.
 Dr.  Ramji  Singh :  Some  peace  talks  were  held  with  Dr.  Aram  and  his  associates  about

 Part  A  and  B  of  that  agreement  have

 already  been  introduced  but  part(C)  has  not  yet  been  introduced.

 I  would  like  to  know  whether  the  Hon.  Prime  Minister  will  discuss  this  matter  with  the

 representatives  of  Nagas  in  Parliament  ?

 Shri  Morarji  Desai :  I  do  not  know  what  the  hon.  member  has in  his  mind.  So  far  as

 part  (C)  of  the  agreement  is  concrned,  they  have  to  take  steps  under  this  part.  I  will  de-
 finitely  have  discussion  with  the  respresentatives  of  Nagas.  They  met  me  and.  they  said  that
 they  are  eager  to  maintain  peace.

 डा०  हेनरी  श्रास्टिन  :
 श्रीमान  माननीय  प्रधान  मंत्री  के  वक्तव्य को  ध्यान  में  रखते हुए  नागा

 लड  भारत  का  भाग  है  प्रौर  इस  पर  किसी  तरह की  समझौता  वार्ता नहीं  हो  कया  प्रधान  मंत्री

 उन  नागाओं  में  देशभक्ती की  भावना  मजबत  करेंगे  जिन्होंने  देश  के  प्रति  वफादार  होने  की  घोषणा

 की  है  श्रौर  जो  श्रन्य  नागाओं
 को

 राष्ट्रीय  जीवन
 की

 मुख्य  में  लाने  प्रयास  कर  रहे  हैं  ।

 कहने  का  मतलब  यह  है  कि  जो  लोग  श्री  फिजो  are  उनकी  विचाराधारा  से  सम्बद्ध  वे  केवल

 सक्रिय  ही  नहीं  tet  वे  नागालैंड  में  मनमानी  कर  रहे  हैं  मैं  इसे  राजनीतिक मामला  नहीं

 बनाना  चाहता  ।  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  मैं  जानना  चाहता  हू  कि  क्या  इस  समस्या का

 समाधान  एक  राश्ट्रीय  समस्या  के  रूप  में  किया  जायेगा  ।  मैं  हाल  ही  में  नागालेंड  गया  हूं  ्र  मैंने

 देखा  है  कि  नागालंड में  ही  नहीं  अ्रपितु  मिजोरम  तथा  श्रन्य  स्थानों  पर  श्राक्रमणकारी  घटनाएं

 हुई हैं  श्र्त  हमें  इस  समस्या
 को

 गम्भीरता  से  लेना  चाहिए  क्योंकि  सीमावर्ती  क्षेत्र  अधिक  संवेदन

 शील  होता है  ।

 श्री  मोरारजी  देसाई  :  मिजोरम  का  नागालेंड  या  नागाश्रों  से  कोई  सम्बन्ध  नहीं है  ।  इसलिए

 दोनों  को  एक  दूसरे  से  नहीं  मिलाया  जाना  चाहिए  निस्संदेह  ऐसा  हो  सकता  हो  कि  उन्होंने  उनकी

 नकल  करने  का  प्रयास  किया  हो  ।  मैं  यह  बात  समझता  हूं  ।  किन्तु  हम  भी  उनसे  यथा  संभव  समचित

 ढंग  से  निपट  रहे  हैं  ।

 जहां  तक  भ्रधिकांश  नागा  लोगों  का  सम्बन्ध  वे  भारत  के  साथ  हैं  श्रौर  हम  उनकी  सहायता

 कर  रहे  हैं  ।
 मैं  उन्हें  परेशान  होने  से  बचाने  का  प्रयास  कर  रहा  हूं

 ।  इसके  लिए  सभी  प्रकार  के

 कदम  उठाये  जायेंगे  ।  जहां  तक  उन  लोगों  का  सम्बन्ध  जो  पहले  श्री

 ime

 साथ  थे  ग्रौर

 अरव  जो  सा  नहीं  करना  lel Th x ated, A  इस  समस्या  के  समाधान  में  उनकी  सहाः  के  लिए  तैयार हूं
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 Dr,  Ramfji  Singh  :  The  security  staff  of  the  Prime  Minister  should  not  allow  the  Leaders
 of  rebel  Nagas  to  bring  them  anything  when  they  come  to  have  discussions  with  him.  Because

 last  time  they  brought  a  tape-recorder  with  them  and  next  time  they  can  bring  an  atom-bomb
 with  them.

 Shri  Morarji  Desai  If  they  -bring  any  atom-bomb  in  jail  they  will  die  themselves.
 I  am  not  afraid  of  any  thing.

 श्री  तरुण  गोगोई :  क्या  मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  जान  सकता  हूं  कि  भारत  सरकार  तथा

 विद्रोही  नागाओं  के  बीच  एक  समझौता  करने  के  लिए  हुए  शिलांग  समझौते
 को

 श्री
 fart +

 के

 श्रनुयायियों ने  स्वीकार  कर  लिया
 ।

 यदि
 तो

 क्या  कानून  श्रौर  व्यवस्था
 की  स्थिति

 में  कुछ

 सुधार  हुमा  है  या  उसके  बाद  कानून  व्यवस्था
 की  स्थिति और  बिगड़ी

 त  श्री  सोरारजी  देसाई  :  श्रो  फिजो  ने  इसका  बिल्कुल  भी  wanted  नहीं  किया
 था

 ।
 उन्होंने

 एसा  कुछ  नहीं  कहा ।  किन्तु  कई  लोग  जो  उनके  साथ  वे  इससे  सहमत  हो  गए  हैं
 ।  जब

 तक

 वे  इसे  स्वीकार  करते  हैं  तब  तक  यह  मुझे  भी  मान्य हैं  ।

 श्री  तरुण  गोगोई :  मेरी  दुसरी  बात  यह  है  कि  कया  कानून  भ्ौर  व्यवस्था
 की

 स्थिति  में  सुधार

 हो  रहा  है  या  यह  विगड़  रही  है
 ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  वह  जानना  चाहते  हैं  .  .  .

 थ्रो  मोरारजी  देसाई
 :
 मैं  शांति  भंग  नहीं  करना  चाहता

 ।

 Shri  Ugarsen
 :  Mr.  Deputy  Speaker  the  Janata  Party  in  Nagaland  wants  to  end  Presi-

 dent’s  rule  in  the  state  as  early  as  possible  in  order  to  maintain  law  and  order  situation  there.

 there.
 They  also  want  that  elections  should  be  held  there  so  that  democratic  atmosphere  is  created

 Shri  Charan  Singh  :  We  have  repeated  a  number  of  times  that  the  elections  will  be
 held  there  soon  after  the  rainy  season  is  over.

 Shri  Keshavrao  Dhondge  :  I  want  to  know  whether  the  Indian  High  Commission  in
 Britain  or  Government  of  India  have  protested  against  their  reports  published  in  newspapers.
 in  England  in  connection  with  Prime  Minister’s  interview

 Shri  Morarji  Desai:  We  need  not  to  do  so.

 एम०  एन०  गोविन्दत  तायर  :  यदि  श्रो  फिजो  ने  शिलांग  समझौते  को  स्वीकार  नहीं  किया  है

 तो  उनके  इसਂ  वक्तव्य  में  नई  बात  क्या  है
 ?

 Shri  Charan  Singh  :  Mr.  Phizo  had  not  approved  Shillong  Agreement.  He  says  Naga-
 land  is  a  independent  country.
 of  our  two  countries.  He  wanted  to  see  the  Prime  Minister  in  order  to  resolve  the  difficulties

 He  pointed  out  the  difficulties  between  the  two  peoples

 between  the  two  peoples.  There  is  no  question  of  his  approving  the  Shillong  Agreement.

 श्री  श्यामनन्दन  fay:  कुछ  समय  यह  समाचार  था  कि  श्री  फिजो  के  cay  में  कुछ  परिवतंन

 हो  गया  है  श्रौर  वह  वापस  भारत  के  लिए  तैयार  हैं  हाल  ही  में  उनके  रवैये  में  फिर  यह

 कयों  ग्राया
 ?

 क्या  सरकार  इस  पर  प्रकाश  डालेंगी
 ?

 जब  लंदन  में  श्री  फिजो  तथा  प्रधान

 मंत्री  के  बीच  बातचीत  हुई  तो  क्या  प्रधान  मंत्री  ने  उनको  मिल  रही  देशी  सहायता  का  भी  उल्लेख

 किया था  ?  श्रौर  यदि  उन्होंने  इसका  उल्लेख  किया  था  तो  श्री  फिजो  ने  कया  उत्तर  दिया  चीन  के
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 हमारे  सम्बन्धों  में  हुए  सुधार  के  बाद  चीन  में  नागाओं  को  दिए  जा  रहे  प्रशिक्षण  में  कोई  पस्वित॑न

 हुमा है  ?
 हम  इन  तीन  बातों  के  बारे  में  जानना  चाहते  हैं  ।

 श्री  मोरारजी
 :

 श्री  फिजो  के  रवैये  में  जो  परिवेतन  बताया  गया  वहू  गलत  है  ।

 उनमें  कोई  परिवर्तन  नहीं  gta  है  श्रौर  न  ही  श्रायेगा  ।  वह  वास्तविकता  को  तभी  समझेंगे  जबकि

 उन्हें  कहीं  से  Ly Tay  नहीं  मिलेगा  ।  तभी  वह  सही  रास्ते  पर  att  शीघ्र  ही  ऐसा  होने

 वाला  है  ।

 Pension  for  Ex-Servicemen

 *547.  Shri  Yagaya  Datt  Sharma  :  Will  the  Minister.  of  Defence  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  rates  of  pension  for  ex-servicemen  were  fixed  five  years  ago  or
 earlier;

 (b)  whether  in  the  chan
 ged  present  conditions  Government,propose  to  review  pension

 rates  for  ex-servicemen;  a

 (c)  if  so,  the  percentage  by  which  the  pension  is  proposed  to  be  increased ?

 The  Minister  of  Defence  (Shri  Jagjivan  Ram)  :  (a)  The  rates  of  pension  were  revised
 in  1975  for  personnel  below  Officer  rank  and  in  1976/1977  for  Officers.  The  revised  rates
 are  applicable  to  all  Service  personnel  who  became  non-effective  on  ए  after  1-1-1973.

 (b)  and  (c).  No  such  proposal  is  under,  consideration.

 Shri  Yagya  Datt  Sharma:  The  Hon.  Minister  is  aware  that  there  has  been  abnormal  ris
 in  whole  sale  and  retail  prices  of  essential  commodities.  I-want  to  know  whether  the  Ministe
 will  consider  to  increase  the  rate  of  pension  of  retired  soldiers.  ॥ ह ल  so,  the  time  by  which  step
 will  be  taken  in  this.  regard.

 Shri  Jagjiwan  Ram  :  I  have  just  now  told  that  the  rates  of  pension  were  revised  in  1975
 and  1976-77.  The  House  would  recall  that  the  Finance  Minister  in  his  speech  had  men-
 tioned  that  demand  is  being  made  for  increase  in  pension  and  they  will

 consider  it.  If  it  is
 accepted  the  ex-servicemen  will  also  get  enhanced  pension.

 Shri  Yagya  Datt  Sharma  :  It  has  been  my  experience  that  last  time  when  the  pension
 was  increased,  the  higher  officers  were  given  more  while  the  soldiers  were  not  given  in  the  same
 proportion.  I  would  like  to  know  from  the  Hon.  Minister  whether  the  hardships  of  sodilers
 would  be  kept  in  view  while  revising  the  rates  of  their  pension.

 Shri  Jagjiwan  Ram  :  It  is  not  correct.  The  pension  of  personnel  below  officer  rank  is
 fixed  as  in  the  case  of  Civilian  Government  servants.  The  only  difference  is  that  the  pension  of
 service  personnel.is  fixed  after  giving.  weightage  for  five  service.

 Dr.  Karan  Singh  :  Mr.  Deputy  Speaker,  the  entire  country  has  sympathy  for  the  ex-
 servicemen.  Not  only  this,  we  are  grateful  to  them  because  they  have  spent  the  best  time  of
 their  lives  for  defending  the  country.  Besides  raising  their  pension,  a  number  of  other  steps
 can  be  taken  for  their  welfare.  think  the  ex-service.  men  are  not  being  given  employment
 according  to  reservation  made  for  them.  It  is  essential  to  give  scholarships  to  their  children.
 Indian  Soldiers,  Sailors  and  Airmen  Board  has  made  several  suggestions.  I  want  to  know  from
 the  Hon.  Minister  whether  there  is  any  scheme  under  his  consideration  to  remove  the  difficulties
 and  hardships  of  ex-servicemen  ?

 I  would  like Shri  Jagjiwan  Ram  :  The  question  is  that  how  to  help  the  ex-servicemen.
 to  inform  the  House  that  there  is  an  Advisory  Committee  for  retired  service  personnel  and

 officers.  This  Committee  consists  of  ex-service  personnel  and.M.Ps.  from  time  to  time  their
 advice  is  sought.

 It  is  very  difficult  to  provide  jobs  to  all  the  service  personnels  and  soldiers  who  retire  from
 Another  difficulty  is  that  some  times  they  are  not  found  eligible.  For  many  jobs the  services.

 graduates  are  required.  but  most  of  our  ex-service  men  are  not  graduates.  Besides  this  they

 are  not  trained  for  any  particular  job.  Arrangements  have  already  been  made  for  giving  train-
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 ing  to  the  ex-service-men  and  a  number  of  such  persons  have  got  training  at  Hyderabad  arid
 other  places.  Arrangements  have  also  been  made  to  give  training  in  one  or  the  other  trede
 to  «soldiers  before  six  months  of  their  retirement  so  that  if  after  théir  retiremen:  they
 do  not  get  any  employment  they  may  earn  their  livelihood  by  self-employment.

 As  no  sur-
 plus  land  is  available  anywhere  we  are  making  arrangements  so  that  ex-service-men  in  maxi-
 mum  number  may  earn  their  livelihood  by  self  employment.

 Chaudhry  Balbir  Singh :  I  want  to  know  whether  it  is  a  fact  that  the  pension  of  the
 ex-service  man  who  retired  before  1973  is  less  and  who  retired  after  1973  is  more  although
 their  status  is  same.  Will  the  Government  remove  this  disparity?

 Shri  Jagjivan  Ram :  On  accepting  any  other  date  it  will  surely  make  the  same  difference.
 Those  who  have  retired  in  1973  have  got  increased  pension  and  those  who  have  retired  earlier,
 there  is  difference  in  their  pension.

 Chaudhry  Balbir  Singh  :  Their  rank  remained  the  same,

 Shri  Jagjivan  Ram  :  But  pay  is  not  equal  at  every  place.  There  is  difference,  so,  there  is
 no  proposal  to  fill  the  gap.

 210.0  ए०  Alo  जाज  जवानों  के  सेवा  faaa  होने
 के

 बाद  हम  उन्हें  बिल्कुल  भूल  जाते हैं  ।

 ये  भूतपुवे  सैनिक  ही  किसी  भी  राष्ट्रीय  गतिविधि  की  सबसे  अधिक  अनुशासित  शक्ति  है  ।  कु

 मामलों में  वे  32  वर्ष  (20412 की  में  ही  सेवा  निवृत्त हो  गए  हैं  सेवानिवृत्ति के  लिए

 यह  श्राय  बहुत  कम  हैं  ।  इसलिए  पेन्शन  के  अ्रलॉवा  हमें  इस  अ्रनशासित  शक्ति  के  बारे  में  व्यापक  रूप

 में  विचार  करना  चाहिए  ।

 देश  में  करोड़  wag  सैनिक  है  उत्तर  प्रदेश  और  केरल  में

 इनकी  संख्या  सर्वाधिक  है  |  केरल  में
 5  लाख  से  प्रधिक  भूतपूर्व  सैनिक  हैं  ।  त्र्त  पेंशन  केਂ

 बारे  में-प्रधिक  विचार  करने  के  पेशन  भी  बहुत  महत्वपूर्ण  उनके  प्रशिक्षण  और  अ्रनशासने

 का  उपयोग  उचित  रूप  से  किया  जाए  ।  शर्त  क्या  सरकार  उनको  समचित  रोजगार  देने

 के  लिए  कोई  व्यापक  योजना  बना  रही  है  LAT  बया  इसके  सम्बन्ध  में  वह  कोई  aq  पत्न  पेश  करेंगीं

 कि  इन  भतपु  तैनिकों  से  भूमि  आवंटन  aria  के  मामले  में  कसे  लाभ  उठाया  जा  सकता  है
 ?

 शी  जगजोवन  राम  :  मानतीय  सदस्य  ने  बहुत  ही  गम्भीर  प्रश्न  किया  है  श्रौर  मैंने  यह  मानों

 है  कि  ag  बहुत  हो  कठित  य्रौर  जटिल  समस्या  है  ।  प्रतिवर्ष  50,000  सैनिक  सेवा  निवत्त  होते  हैं

 देश  में  विद्यमान  बेरोजगारी  की  समस्था  को  देखते  हुए  उन  संबको  लाभदायक  कामों  पर  लगाना

 एक  कठिन  क्राम  ।  हमने  विभिन्न  सरकारी  शर  गर  सरकारी  विभागों  में  श्रेणी  तीन  att  चार  में

 उनके  लिए  स्थान  सुरक्षित  किए  परन्तु  सबको  वहां  खपाना  सम्भव  नहीं  हो  सका  है  क्योंकि  ऐसा  करने

 पर  असैनिक  क्षेत्र  में  शिक्षित  शौर  अशिक्षित  बेरोजगारी  को  समस्या  भ्रौर  बढ़

 लगता  है  हिन्दी  में  उत्तर  देने  के  कारण  सदस्य  महोदय  मेरी  बात  पहले  समझ  नहीं  सके  qe

 उनका  बहुत  कुछ  समाधान  हो  जाता  ।  जैसा  मैंने  बताया  श्रधिकतर  सरकारी  पदों  के  लिए  स्नातक

 ी  योग्यता  गावश्यक  att  हमारे  श्रधिकांश  सैनिक  श्रधिकारी  स्नातक  नहीं  होते  ।  ga

 हम  उन्हें  प्रबन्ध  सम्बस्धो  विशेष  प्रशिक्षण  देने  को  योजना  रहे  हैं  जिससे  वे  गैर-सरकारी  क्षेत्रों

 में  काम  कर

 जवानों  एक  दो  राज्यों  को  भूमि  देने  को  बात  नहीं
 सोच

 सकते  ।  ञ्त  हमें  स्वयं

 रोजगार  पाने  के  ग्रधिक  रास्ते  खोजने  होंगे  ।  वे  इसलिए  हमने  सेवा  निवत्त ् 1 ह  ह  से  महीने  पहले  किसी
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 कला  या  दस्तकारी  का  प्रशिक्षण  देने  की  योजना  बनाई  है  जिससे  बाद  में  वे  अपना  कोई  उद्योग

 शरू  कर  सकें

 f  थ ी ष्य  याद  दिलाता हुं  कि  कोई  भी  32  वर्ष  की  आयु  सेवा  निवृत्त  नहीं

 अब  यह  समय  बढ़ा  कर  15  ८  कर  दिया  गया  है  |

 Shri  Hukam  Chand  Kachwai  :  The  Hon.  Minister  has  just  now  said  that  government

 will  डॉड  training  to  ex-servicemen.  I  want  to  know  whether  government  will  provide  them  suffi-

 cient  money  on  loan  rate  of  interest  for  starting  industries  and  whether  this  arrangement  will  be

 made  through  Banks  or  through  some  other  agency  ?

 Shri  Jagjivan  Ram  :  Arrangements  have  been  made  to  provide  loan  through  Banks.  But  it

 is  not  necessarv  that  one  can  get  loan  only  by  giving  one  application.

 Shri  Sheo  Narain  :  Young  men  in  large  number  are  roaming  with  out  any  work.  May

 I  know  whether  Government  will  help  in  app  »inting  the  retired  ex-servicemen  as  drill  masters  in

 schools  and  colleges  ?

 Shri  Jagjivan  Ram  :  It  means  that  those  who  are  working  at  present  should  be  removed.

 इस  बात  को ध्यान में  रख  कर  सभी  सैनिक  कर्मचारियों का श्री  एन०  श्रीकान्तन  नायर
 :

 सेवा  काल  malar  सेवाओं  की  तुलना  में  बहु  त  कम  तथा  देश  की  सुरक्षा  के  लिए  कुशलता  को  बनाए

 रखने  के  लिए  क्या  रक्षा  मंत्री  उन्हें  सुरक्षित  सैनिक  के  रूप  में  श्रौर  श्रधघिक  समय तक  रखने  शौर इस

 समय  को  उनके  सेवा  काल  में  जोड़ने  पर  विचार  करेंगे  जिससे  उन्हें  वे  भ्रसैनिक  कर्मचारियों  के  समान

 सामान्य पेंशन  मिल  सके  ?

 श्री जगजीवन राम  :  पेंशन  का  हिसाब  लगाते  समय  इस  बात  का  ध्यान  रखा  जाता  है

 सैनिकों  को  अधिक  पेंशन  मिलती  है  ॥

 सुरक्षित  पैतिकों  को  रूचि  wire  लोकप्रिय  नहीं  हुई  है  इसलिए  हमने  wa  इसे  समाप्त  कर

 दिया है

 शी  गंगा  सिह  :
 कभी-कभी  सैनिक  जल्दी  सेवा  निवृत्त  हो  जाते  हैं  मैं

 स्वयं  21
 at

 की  झ्ाय दि

 से  पहले  सेवा  निवत्त  हो  गया  था  ।  क्या  सरकार  इन  लोगों  के  लिए  श्राई०  To  श्राई०  पी०

 एस०  अदि  में ्रायु में छूट देगी में  छूट  देगी
 ?

 श्री  जगजीवन  राम  :
 ऐसा  पहले  ही  किया  जा  चुका  है

 ।

 श्री  जी०  एस०  रेड्डी
 :

 कुछ  जगहों
 पर

 सैनिकों
 को

 भूमि
 दी

 गई  है  परन्तु  उन्हें  उनका  अधिकार

 मिलने  में  कठिनाई हो  रही  है  ।  क्या  सरकार  इस  सम्बन्ध  में  उनकी  मदद  करेगी  ?

 श्री  जगजीवन  राम  :  मैं  यह  बात  राज्य  के  ध्यान  में  लाऊंगा ।
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 )

 हिन्दुस्तान  मशीन  टूल्स  को  बंगलौर  स्थित  घड़ियों  at  gerd  के  कर्मचारियों
 द्वारा

 बोनस  को  मांग

 *554.  श्री  डो०  बी०  चन्द्र  गौडा  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  हिन्दुस्तान  मशीन  टूल्स  की  बंगलौर  स्थित  घड़ियों  की  फैक्टरी  के  कर्मचारियों

 ने  केन्द्र  सरकार  से  भ्रनुरोध  किया है  कि  श्रमिकों की  20  प्रतिशत से  बोनस  तथा  वर्ष

 1975-76 के  लिये  बोनस  के  बकाया  की  की
 मांग  पुरी

 की

 क्या  श्रमिकों  की  यूनियन  ने  aaa  यह  अनुरोध किया  है
 कि  फैक्टरी

 के

 प्रबन्धकों  को  area  दिया  जाए  कि  श्रमिकों  के  साथ  उत्पादकता  पर  ग्राधारित  वार्षिक

 पर  बातचीत  की

 यदि  तो  केन्द्र  सरकार  को  उस  पर  क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?

 उद्योग  मंत्री  ्  :  तथा  जी

 बोनस  भुगतान  जिसे  1976  में  संशोधित  किया  के

 होने  के  परिणामस्वरूप  कर्मचारियों  को  उत्पादकता  से  जुड़े  वाधिक  बोनस  का  भुगतान  उनकी

 मजूरी  के  अधिक  से  20%  तक  feat  जाता  है  ।  तदनुसार  एच०  एम०  ठी०  वाच

 बंगलौर  के  कमेचारियों  को  श्रधिकतम  कानूनी  बोनस  का  भुगतान  कर  दिया  गया

 और  कोई  भी  शेष  राशि  बकाया  नहीं

 sit  डी०  ato  चन्द्र  गौडा  :  बकाया  राशि  को  श्रदायगी  के  लिए  मैं  प्रबन्धकों  को

 देता  हूं  तथा  मुझे  ak  कुछ  नहीं  पुछना

 एन०  श्रौकान्तन  नायर  :  एच०  एम०  टो  घड़ी  फैक्टरी  के  कर्मचारी  लम्बे  समय

 से  यह  मांग  कर  रहे  हैं  कि  यदि  20  प्रतिशत  की  सीमा  न  होती  तो  उन्हें  कहीं  अधिक  बोनस

 मिलता  |  क्या  मंत्री  महोदय  प्रोत्साहन  के  रूप  में  vee  20  प्रतिशत  से  अधिक  बोनस  देने  के

 लिए  कोई  are  तरोका  जिससे  कमंचारियों  द्वारा  किए  गए  अतिरिक्त  प्रयत्नों  को

 समुचित  पुरस्कार  मिल  सहे  ?
 |

 श्रो  जाज  इस  सतय  हम  बोनस  श्रदायगी  1976  के  श्रनुसार

 चल हैं

 att  agra  रवि  :  जैसा  कि  म्राश्वासन  दिया  गया  है  कया  मंत्री  महोदय  कालामसेरी

 स्थित  एच०  एम०  टो०  फैक्टरी  की  हड़ताल  अतिशीघ्र  समाप्त  करने  का  प्रयत्न  करेंगे  ?

 श्री  जाज  फर्तानडिस  :  इस  सम्बन्ध  में  मैं  केरल  सरकार  से  सम्पर्क  बनाए  हुए  हूं  1
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 तपे  weal  में  टेलीविजन  सुविधाश्रों  का  1  qe a  ्

 *
 555.  श्री  एस०  श्रार०  दामाणी  :  क्या  सुचना  श्रौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  को

 कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  टेनोविजन  सुविधाओं  के  विस्तार  कार्यक्रम  के  अ्न्तगंत  नये  में

 विजनਂ  सुविधाएं  उपलब्ध  कराने  के  लिए  कोई  कसौटी  निर्धारित  की  गई

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य  बातें  कया

 चार  लाख  से  भ्रधिक  जनसंख्या  वाले  शोलापुर  जैसे  बड़े  नगरों  में  इन  सुविधाओं

 के  के  लिए  कोई  योजना  बनाई  गई

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य  बातें  कया हैं
 तौर  उनको  कब  तक  क्रियान्वित

 किया  जाएगा  ?

 सुचना  ग्रौर  प्रसारण  मंत्री  लाल  कृष्ण  श्रडवानो  :  are  sew  यह

 है  कि  यथा  संभव  देश  के  प्रधिक  से  श्रधिक  क्षेत्रों  में  दूरदर्शन  सेवा  उपलब्ध  की  जाए  बशत

 कि  यह  तकनीकी
 रूप  से  संभव  हो  श्रौर  श्रपेक्षित  वित्तीय  संसाधन  उपलब्ध  हों  ।

 are  (a).  पांचवीं  योजना  maf  के  दौरान  जो  परियोजनाएं  कार्यान्वित  की

 जा  रहो  हैं  वे  हैं  त्रौर  में  एक  एक  रिले  उत्तरवर्ती  योजना

 के  श्रन्तगत  झ्र  मुजफ्फरपुर  में  छः  स्थलीय

 श्रौर  जालत्धर  में  दूरदर्शन  केन्द्र  ।  जयपुर  ्रौर  रायपुर  के  ट्रांसमिटर  1-  3-77

 अरार  10-5-1977  को  चालू  किए  गए  थे  ।  मसुरी  रिले  वेन्द्र  को  12-8-1977  को  चालू

 करने  का  कार्यक्रम  शेष  चार  स्थलीय  ट्रांसमिटरों  के  वर्ष  1977  के  wea  तक  चालू  हो

 जाने  को  उम्मीद  है  ।  कानपुर  रिले  केन्द्र  और  जालन्धर  दूरदर्शन  दन्द्र  के  पांचवीं  योजना  के

 अन्त  तक  चालू  हो  जाने  की  उम्मीद  है  ॥

 श्री  एस०  श्रार०  दामाणी  :  मंत्री  महोदय  ने  बताया  कि  टेलीविजन  सुविधा  का  विस्तार

 सं वाधनों  पर  निर्भर  है  टेलीविजन  के  विस्तार  के  लिए  कितना  धन  wat  गया  है

 तथा  बड़े  नगरों  में  टेलीविजन  केन्द्र  प्र  छोटे  नगरों  में  रेडियो  केन्द्र  खोलने  की  कोई  योजना

 बताई गई  है  ?

 श्री  लाल  कृष्ण  श्रडवानी  :  पांचवीं  योजना  में  के  श्रलावा  wert  कोई  योजना

 नहीं  बनाई  गई  मिदनापुर  श्रौर  श्रासनसोल  में  टेलीविजन  केन्द्र  स्थापित  करने

 योजनाएं  भी  छठी  यौजना  के  लिए  रख  छोड़ी  गई  हैं

 श्री  एस०श्रार०  दामाणी  :  जो  नाम  मंत्री  महोदय  ने  गिनाए  बे  तो  बहुत  कम  हैं

 अ्रनेकों  क्षेत्र  ट  लीविजन  शौर  रेडियो  की  सुविधाशं  से  कंचित  बहुत  से  स्थानों  में  जहां

 टेलीविजन  केन्द्र  हैं  वहां  टेलीविजन
 की  मरम्मत  की  सुविधाएं  नहीं  हैं  वहां  झावश्यक

 प्रदान  करने  के  लिए  क्या  किया  जा  रहा  है  ?
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 | श्री  लाल  gem  mzatat  :.  मरम्मत  सुविधायें  होने  के  कारण  ही  सरकार  को

 प्रपने  कार्य  में  ढिलाई  देनी  पड़ी  है  झर  योजना  श्रायोग  को  उसने  तदनुसार  सलाह  दी  है  ।

 Shri  Hukamdeo  Narain  Yadav  I  want  to  know  the  use  of  spending  money  on  providing
 T.V.  s2ts  in  all  the  villages  of  that  country  where  people  do  not  have  food  to  cat,  bouse  to  live
 in,  clothes  to  wear,  water  for  fields  and  medicines  for  patients  ?

 May  I  know  whether  government  will  exhibit  such  films  on  T.V.  which  wall  provide  them
 food  and  clothes

 Shri  L.K.  Advani:  Mr.  Deputy  Speaker,  I  understand  the  feelings  of  hon.  member.  That
 is  why  I  have  said  that  the  expansion  of  T.V.  and  Radio  should  be  linked  with  planning.  There
 is  no  use  of  making  a  means  of  recreations  for  urban  population  only.  It  can  be  useful  only  when
 it  is  used  for  education  and  development.

 Planning  Commission  has  given  sanction  to  site-on-going  schemes  because  they  broadcast
 such  programmes.

 श्री  Fo  लकप्पा  :  टेलोविजन  का  विकास  करते  समय  दक्षिण  के  महत्वपूर्ण  नगरों  जैसे

 कोचीन  बंगलौर
 को

 क्यों  छोड़  दिया  गया  दक्षिणी  के  साथ  यह

 भेदभाव  इन  राज्यों  को  टेलीविजन  की  सुविधाएं  कब  तक  प्रदान  की  जाएंगी  ?

 श्री  लाल  कृष्ण  श्रडवाब्नी  :  कोई  श्रौर  दक्षिणी  राज्यों  विशेष  कर  कर्नाटक  को

 भूल  जायें  पर  मंत्री
 के

 नाते  मैं  नहीं  भूल  सकता  क्योंकि  मैं  वहां  19  महीने  रहा  हूं

 सदस्य  महोदय  ने  सुना  नहीं  ।  में  पांचवीं  योजना  के  सम्बन्ध  में  बता  चुका  हूं  कि
 ट

 योजना  ने  चालू  योजनाओं
 को  स्वीकार  कर  दिया  है  we  gates  में  गुलबर्गा  arise

 का  नास  उसमें  है  ।

 श्री  के०  लकप्पा  :  aaa  दिमाग  में  ate  स्थान  परन्तु  दक्षिणी  को  ये

 सुविधाएं  नहीं  बढ़ाई  जा  हीं  हैं  यह  भेदभाव  क्यों
 ?

 श्री  लाल  कृष्ण  MSara :  :  सदन  के  सदस्य  मेरी  इस  बात  से  समहत  होंगें  कि  हमने

 अपनो  काम  उस  स्थान  से  शुरू  किया  है  जिस  स्थान  पर  हमने  उसे  हाथ  में  लिया  ar

 खरब  तक  जो  कुछ  किया  है  और  जिसे  योजना  श्रायोग  ने  स्वीकृति  दी  वह  सब  भूतपूर्व  सरकार

 की  सहमति  से  उस+  निर्देशों  अनुसार  गया  है  नाकि  मेरी  सरकार  द्वारा  किया  गया

 Shri  Hukam  Chand  Kachwai:  The  former  Information  and  Broadcasting  Minister
 had  given  us  an  assurance  in  this  House  that  television  centres  will  be  set  up  in  Raipur,  Bhopal
 and  Indore.  Will  the  hon.  Minister  be  pleased  to  state  whether  the  work  on  these  projects  will
 start  by  the  end  of  the  fifth  five  year  plan,  If  so  how  much  time  will  be  taken  to  complete  this
 work.

 Shri  L.  K.  Advani  :  have  already  indicated  that  Raipur  Television  Centre  has  started

 functioning  since  1st  March,  1977.  There  is  no  plan  to  set  up  television  centres  in  the  other  two

 cities  mentioned  by  the  hon’ble  Member.

 Shri  Ram  Sewak  Hazari  No  television  centres  have  so  far  been  s2t  up  in  the  backward
 areas  that  have  already  been  electrified  will  the  hon.  Minister  give  priority  to  such  areas  in  the

 matter  of  setting  up  of  new  Telcvision  centres.  Will  there  be  any  education  programmes  on

 television  to  encourage  the  farmers  and  to  create  interest  among  the  childrem.

 Shri  K.  Advani:  Already  such  programmes  are  being  telecast  by  the  television  centres.

 However  the  Government  has  prepared  a  far  reaching  plan  under  which  large  area  consisting
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 of  Bihar,  Rajasthan,  Uttar  Pradesh,  Madhya  Pradesh,  Maharashtra,  Gujarat,  Andhra  Pradesh,
 Orissa,  Karnataka  and  North  eastern  area  and  Laccadive  Island  will  be  covered  by  sattellite
 cased  television  system.  It  will  take  time  to  implement  the  same.  In  other  areas,  in  due  course
 we  will  make  use  of  sattellite  base  television  system  through  terestrial  television  plan.

 Shri  Lathan  Lal  Kapur  :  The  hon’ble  Member  has  just  started  that  in  a  country  like  India
 where  2/3  of  the  total  population  is  living  below  the  poverty  line  there  is  no  use  of  setting  up
 of  television  centres  for  the  recreation  of  few  people  of  few  cities.  We  all  welcomed  this  idea.  The
 existing  Capitalistic  system  is  the  legacy  of  the  previous  Government.  Now  since  the  Janta  Go-
 vernment  has  come  to  power  people  are  hoping  that  this  Government  will  give  top  priority  to
 the  welfare  of  common  man.  Suitable  schemes  will  be  made  for  the  depressed  class.  Keeping  in
 view  the  feeling  of  the  people  will  the  hon’ble  Minister  instead  of  setting  up  of  expansive  television
 centres  make  arrangements  for  the  drinking  water,  because  water  is  more  necessary  than  any  such

 Shri  L.  K.  Advani  :  I  have  already  stated  that  the  television  syste:n  will  be  expanded  with
 view  to  help  in  furtherance  of  educuational  schemes  and  impart  education  on  health  etc.

 Television  is  to  be  expanded  for  this  purpose  and  not  for  recreation.

 श्री  ए०सी०  जाजें  :  कर्नाटक  राज्य  ने  मंत्री  महोदय को  झपने  यहां  19  महीने  रखकर जो

 अ्रवभगत  की  है  उसे  लिए  वहाँ  एक  उपग्रह  अथवा  एक  प्रसारण  बनाया  जा  है  |  करल को  यह

 प्राप्त  नहीं  gat  इसलिए  वहां  टेलीविजन  केन्द्र  नहीं  बनाया  जा  जब

 किसी  लोविजन  केन्द्र  के  लिए  प्रस्ताव  किया  जाता  है  तो  मंत्री  महोदय  द्वारा  अथवा  उनके

 फ्रबकता  द्वारा  यह  सुनने  को  मिलता  कि  वित्तीय  कठिनाइयों  के  कारण  यह  संभव  नही ं। ्
 अब  ?  लिविजन  प्रसारण  के  संबंध  में  धारणा  बदल  Tél  है  प्रौर  अरब  इसे  श्राथिक  रूप  से  क्षम

 जाता  है  प्रसारण  मंत्री  को
 हमेशा  वित्तीय

 कठिनाइयों  को  दुहाई  देने  के
 बजाय

 टेलिविजन  के  संबंध  में  एक  नया  दृष्टिकोण  gram  चाहिए  ait  उन्हें  एक  प्रस्ताव  करना

 जिससे  कि  इसे  रूप  से  क्षम  बनाया  जा  सके  श्र  इसका  विस्तार  दक्षिण  के

 सुदर  क्षेत्र  केरल  तक  क्यों  नहीं  किया
 जाता

 ।  मुझे  विश्वास  है  कि  दक्षिण  क  राज्यों  के  प्रति

 उनको  उद्ातुभूति  है  इसलिए  वह  alan  रूप  से  क्षम  टेलिविजन  केन्द्र  दक्षिण  में

 स्थापित  करने  पर  क्यों  नहीं  विचार  करते  ।

 श्री  लाल  कृष्ण  Asaray : :  टेलिविजन  केन्द्र  स्थापित  करने  के  पक्ष  आर  विपक्ष  में  जो

 कुछ  कहा  गया  है  मैने  उसे  geet  तरह  सुना  है  ।  यदि  ala  बिल्कुल  रूप  से  क्षमता

 की  बात  सोचेंगे  तो  शहरी  सनोरंजन  को  अ्रधिक  महत्व  देना  पड़ेगा  ।  लेकिन  यदि  टेलिविजन

 के  से  विक्रासोय  शैक्षिक  उद्देश्यों  ate  vedi  तौर  कृषि  उद्देश्यों
 a को  हलਂ  करना  चाहते  प्  तब  बिल्कुल  भिन्न  दष्टिकोण  श्रपनाना  पड़ेगा  झर  रारकार  ने  भी

 यही  दष्टिकोण  झ्रपताया  है  |

 में  बताना  चाहूंगा  कि  इसमें  किसी  विशेष  क्षेत्र  के
 साथ  पक्षपात  करने  का  कोई  प्रश्न

 नहीं  है  ।  हमारा  तो  यही  प्रयास  है  कि  यया  संभव  समूचे  देश  में  दूरदर्शन  केन्द्र  खोले

 बशर्तें  कि  इसके  लिए  हमारे  पास  पर्याप्त  वित्तीय  साधन  हों
 ।

 डा०  करण  fag  :  मनोरंजन  तथा  शिक्षा  सम्बन्धी  पहलुओं  के  श्रतिरिकत  दूरदर्शन  का

 qa  प्रभाव  भी  होता  है  झर  वह  भो  विशेष  रूप  से  सीमावर्ती  राज्यों  पर
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 झ्ाषाढ़  29,  1899  (3)  अल्प  सुचना  प्रश्न  संख्या
 22

 इसलिए  विशेष  रूप  से  भ्रमृतसर  राज्यों जहां
 पाकिस्तान

 दूरदर्शन  बहुत
 श्रासानी

 से  उपलब्ध  होता  है  तथा  वहुत  शक्तिशाली  भी  geet  at  खोलने  का  प्रस्ताव

 किन्तु  जो  सूची  पढ़ी  गई  उसे  देखकर  मुझे  ग्राउचय  हुआ  है
 कि

 जम्मू  में
 एक

 रिले

 स्टेशन  स्थापित  करने  का  जो  प्रस्ताव  था  उसे  स्थगित  कर  दिया  गया  इसलिए  मेरा

 आपसे  अनुरोध  है  कि  इन  जैसे  राज्यों  जहां  श्राप  सारे  दिन  पाकिस्तान  दूरदर्शन
 देख  सकते

 मूल  केन्द्र  या  रिले  केन्द्र  स्थापित  करने
 को

 प्राथमिकता  दें
 ।

 श्री  लाल  कृष्ण  qeatdt  :  यह  कार्यवाही  हेतु  एक  सुझाव  है
 आर

 इसे  मैं  ध्यान  में

 रखूंगा  ।  किन्तु  जैसा  कि  मैंने  कहा  है  कि  करने
 तो

 कई  काम  थे  किन्तु  वे  सभी  व्यवहारिक

 नहीं हो  सकते  ।

 Shri  Virender  Prasad  :  I  want  to  ask  the  hon.  Minister  whether  there  is  any  scheme
 under  his  consideration  to  set  up  a  television  centre  at  Rajgiri  in  AN  GAGS Nalanda  district.  This is  a
 place  of  fame  and  a  large  number  of  people  visit  this  place.

 Shri  L.  K.  Advani;  JAt  present  there  is  not  any  such  scheme  under  consideration.

 bane

 श््ल्प  सुचना  प्रश्न

 SHORT  NOTICE  QUESTION

 ्रागरा+बम्बई  राजपथ  के  बीच  मध्य  प्रदेश  श्रौर  राजस्थान  सीमा  पर

 राजघाट  का  कारउंटिंग  fast

 22.  श्री  छबिराम  श्रगल  :
 ध््क्या  नौवहन  श्रौर  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  श्रागरा-बंबई राजपथ  के  बीच  मध्य  प्रदेश  प्रौर  सीमा पर  राजघाट

 पुल  व्हा  काउटिंग ब्रिज  टूट  गया है  भ्र  स्टीमर  सेवा  भी  नहीं  चलाई जा  रहो  श्रौर

 यदि  तो  क्या  उसके  परिणामस्वरूप  रेल  यातायात  भी  ठप्प  हो  गया  क्या

 सरकार  यातायात  के  परिवहन  के  लिये  तत्काल  शभ्रतिरिक्त  रेल  डिब्बों  की  व्यवस्था  करेगी  ?

 प्रधान  मंत्री  !  मोरारजी देसाई  )  :  श्रौर  माननीय  सदस्य  का

 प्राशय  मध्य  प्रदेश-राजस्थान  सीमा  पर  श्रागरा-बंबई  राष्ट्रीय  राजमार्ग  3  पर  चंवलਂ  नदी  के  ऊपर

 राष्ट्रीय  राजमार्ग  पुल  के  जो  कुछ  समय  ys  क्षतिग्रस्त हो  गया  था  शौर  जिसका  पुननिर्माण

 पहले  से  ही  किया  जा  रहा  साफ  मौसम  में  प्रयोग  के  लिये  बनाए  गये  पीपों  के  पुल  से  है  ।  हमेशा

 की  तरह  27-6-77
 को  बरसात  के  दिनों  के  लिये  पीपों  का  पुल  हटा  दिया  गया

 ।
 पुल  के  गिर

 जाने

 के  ढलान  शक्ति  के  लांचों  से  युक्त  पार-उतराई  सेवा  उपलब्ध  कराई  जाती  है  झर  इसे  तभी

 स्थगित किया  जाता  है  जब  नदी  में  बाढ़ हो  ऐसा  होता  यातायात  थोड़े  समय  के

 लिये  दूसरे  मार्गों पर  चलने  लगता है  ।
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 ‘Short  Notice  Question
 Asadha  29+  1899  (Saka)

 Shri  Chavi  Ram  Argal:  Mr.  Deputy  Speaker,  sir  the  Cowting  bridge  of  Rajghat  bridge  on
 Madhya  Pradesh  and  Rajasthan  border  was  constructed  in  1959  and  it  was  opened  for  traffic
 in  1960.  After  13  years  in  1973  this  bridge  gave  way.  Whether  a  committee  was  appointed  on

 ‘8th  May,  1973  regarding  this  bridge,  if  so  what  is  its  report.

 I  would  like  to  draw  the  attention  of  the  Government  to  this  fact  that  during  the  regime  of
 previous  Government  Shri  Atal  Bihar  Vajpayee,  Dr  Laxmi  Naryan  Pandey  and  Shri  Hukam
 Chand  had  expressed  their  concern  over  giving  way  of  this  bridge  they  told  the  House  that  people
 were  facing  lot  of  difficulties  on  account  of  this  bridge  collapse.  Dr  Pandev  had  also  raised  a
 question  in  this  regard  and  in  answer  to  his  question  no.  488  it  was  stated  that  the  bridge  will
 be  constructed  again  within  two  years.  I  want  to  know  b  y  what  date  this  bridge  will  be  completed ‘So  that  it  could  be  opened  to  traffic.

 श्री  मोरारजी देसाई  :  मई  1973  में  भारत  सरकार  ने  चम्बल  एन०  एच०  3  पुल  के

 गिरने  के  कारणों  की  जांच  तथा  पुल  के  gaterarray  के  उपायों  के  संबंध  में  सुझाव  प्राप्त  करने  हेतु

 जांच  समिति  की  नियुक्ति  को  थी  ।  समिति  ने  अपने  निष्कर्ष  दिए  हैं  site  सिफारिश  की  है
 कि

 विद्यमान  पुल  को  बने  रहने  दिया  जाए  ।  इसीलिए  टेंडर  मंगाए  गए  नवम्बर  1975  में
 217

 लाख
 रुपये

 की  लागत  का  एक  ठेका  दे  दिया
 गया

 ।
 कई

 नीवें  रखी  जा  चुकी  हैं  पर  फिर  भी
 at

 कुछ

 बाकीਂ है  1  1978  तक  पुल  के  पूरा  होने  की  संभावना है  प्रौर  इस  पर
 कुल  लागत

 297  लाख  रुपये  श्रायेगीਂ  |

 Shri  Chavi  Ram  Argal  :  May  I  know  from  the  Prime  Minister  whether  it  is  a  fact  that
 due  to  collapse  of  the  Cowting  bridge  on  27-7-1977  the  passengers  or  vehicles  bound  for  Delhi
 are  coming  via  Indore,  Kota,  Jaipur  or  via  Sikar,  Kota  Jaipur  and  Bhind  and  Etawah  route
 I  want  to  know  whether  arrangements  will  be  made  to  stop  fast  trains  at  Gwalior,  Morena  so-
 that  passengers  of  these  places  are  also  able  to  travel  by  thege  trains  and  I  also  want  to  know
 whether  extra  wagon  and  second  class  compartments  will  be  attached  to  these  trains.

 Shri  Hukam  Chand  Kachwai  :  Mr  Dzputy  Speaker,  Sir  this  bridge  was  constructed  in

 1959  and  it  was  opened  to  traffic  in  1960  but  after  13  years  it  gave  way.  I  want  to  know
 whether  any  action  has  been  taken  against  that  contractor  who  has  constructed  this  bridge-
 whether  any  conditions  were  laid  regarding  the  life  of  the  bridge.

 The  hon.  Prime  Minister  has  just  stated  that  the  bridge  is  expected  to  be  completed  by  De-

 cember  1978  but  it  does  not  seems  to  be  possible  because  no  work  is  going  on  there.  Many  baseless

 things  have  been  mentioned  in  this  report  I  want  to  know  whether  ase  arate  inquiry  will  be  held.
 in  this  regard.  The  plight  of  the  passengers  is  beyond  expression.  At  times  they  get  stranded  for

 15  days.  Other  routes  are  also  not  in  good  condition.  They  are  not  fit  for  heavy  traffic.  I  want  to.
 know  what  steps  you  propose  to  take  in  this  regard  so  that  people  do  not  have  to  suffer  incon-
 vience  any  more.

 Shri  Morarji  Desai  :  As  I  have  stated  earlier  that  the  bridge  is  expected  to  be  completed

 by  Dec.  1978.  We  are  making  all  efforts.  T  have  no  knowledge  that  passengers  stranded  there
 for  15  days.  | ह  such  complaint  is  sent  to  me  I  will  definitely  look  into  it.

 Shri  Raghubir  Singh  Machhand:  What  are  the  reasons  for  giving  away  of  this  bridge.
 Ifthe  contractor  is  responsible  then Who  is  responsible  for  it,  contractor  or  the  Government  ?

 what  action  the  Government  has  taken  against  him.

 Shri  Morarji  Desai:  Both  are  equally  responsible.

 Dr.  Laxmi  Narayan  Pandey:  I  want  to  know  from  the  Prime  Minister  whether  it  is  a
 fact  that  soon  after  its  completion  several  defects  were  noticed.  Whenever  any  bridge  is  construc-
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 जुलाई  20,  1977

 ted  its  life-time  is  fixed  that  it  will  last  for  50  years  or  25  years  etc.  I  want  to  know  whether  this

 bridge  has  givea  way  before  the  stipulated  time.  Due  to  callapse  of  this  bridge  traffic  has  been

 badly  disrupted  and  it  is  causing  inconvenience  to  passengers.  want  to  know  from  the  Prime

 Minister  whether  any  action  has  beea  taken  against  those  who  have  constructed  such  defective

 bridge.

 Shri  Morarji  Desai  The  information  is  not  available  with  me  in  thi:  regard,  but  I

 will  cerainly  look  into  the  matter  and  if  necessary  the  action  will  be  taken  against  them.  The

 1  छ ् new  bridge  wil  e  constructed  by  Dec.  1978.

 es

 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 WRITTEN  ANSWERS  TO  QUESTION

 कागज  कारखानों  की  स्थापना  के  faa  सहायता

 *  548.  श्री  एम०  रामगोपाल  रेड्डी :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपी  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  में  कागज़  उद्योग  ने  वर्तमान  उत्पादन  बढ़ाने  शौर  कागज़  बनाने  के  श्रधिक

 कारखाने  स्थापित  करने  हेतु  सहायता  का  अतुरोध  किया  है  ;

 यदि  तो  इस  बारे  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 उद्योग  मंत्री  जाज॑  :  ae  सरकार  को  कागज़  उद्योग से

 सम्बन्धित  व्यक्तियों  तौर  फर्मों  से  उत्पादिता  बढ़ाने  तथा  उत्पादन  में  शर  बढ़ोतरी  के  लिए  प्रोत्साहन

 देने  सम्बन्धी  विभिन्न  सुझाव  समय-समय  पर  मिलते  रहते  हैं  सरकार  कागज के  उत्पादन  को  बढ़ाने

 के  भ्रभ्युपायों  पर  विचार  करते  समय  इन  पर  भी  ध्यान  रखती  है  ।

 फिल्मों  पर  लगाया  गया  शुल्क

 549.  श्री  निहार  लास्कर

 श्री  एम०  कल्याण  सुन्दरम  :

 क्या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  HIT  करेंगे  कि  :

 क्यो  फिल्म  निर्माताग्रों  का  एक  प्रतिनिधिमण्डल  उनसे  मिला  था  ate  वित्त  मंत्री

 द्वारा  लगाए  गए  शुल्क  के  बारे  में  कठिनाइयों  को  उनके  समक्ष  रखा  था  |

 यदि  तो  क्या  प्रतिनिधिमण्डल  वित्तਂ  मंत्री  से  भी  मिला  था  शौर  उनसे  शुल्क

 का  पुनरीक्षण  करने  का  अतुरोध  किया  था  ;  शौर

 तो  इस  बारे  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 सुचना  श्रोर  प्रसारण  मंत्री  (sit  लाल  कृष्ण  :  श्रौर  हां  ।

 वित्त  dat  ने  फिल्मों
 पर  उत्पाद-सुल्क,लगाने  के  बारे  में  कुछ  परिवर्तनों  की  पहले  ही

 घोषणा  कर  दी  है  ।  उम्मीद  है  ये  फिल्म  उद्योग  की  शिकायतों  को  दूर  करने  में  काफी
 सहायक  होंगे  |
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 Written  Answers  July  20,  1977
 लट

 श्ाल  इंडिया  डिफेंस  एम्प्लाईज  BST  द्वारा  श्रान्दोलन

 *  550.  श्री  के०  Vo  राजन  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  HAT  करेंगे  कि  :

 क्या  झाल  इंडिया  डिफेन्स  एम्प्लाईज  फेडरेशन  ने  अ्रपनी  मांगें  मनवाने  के  लिये  देशव्यापी

 अन्दोलन  प्रारम्भ  करने  का  निणंय  किया  है  ;  wie

 rey यदि  at,  तो  उनकी  मांगें  क्या  हैं भ्र  सरकार  की  उत  पर  क्या  प्रतिक्रिया

 रक्षा  मंत्री  जगजीश्रन  :  इण्डिया  डिफेन्स  एम्प्लाईज  फडरेशन  दवारा

 प्रस्तावित  श्रान्दोलन  के  बारे  में  रक्षा  मंत्रालय  में  कोई  भ्रौपचारिक  सुचना  प्राप्त  नहीं  हुई  है  ।

 परन्तु  डिफेंस  वक पे  बुलेटिन  में  प्रकाशित  एक  समाचार  में  ग्रत्य  बातों  के  साथ-साथ  यह  कहा  गया  है  कि

 ara  इंडिया  डिफेंस  इम्प्लाईज  फैडरेशन  की  कार्यपालिका  समिति  की  28  जून  से  30  जून  1977  तक

 दिल्‍ली  में  हुई  बैठक  में  यह  निरण  किया  गया  है  कि  मांग  बिल्ले  पहन  प्रदर्शन  तथा  बैठकें

 करके  प्र  प्रेस  को  ज्ञापन  देकर  मांगों  को  मनवाने  के  लिए सारे देश
 में  25  से  30  जुलाई  1977

 तक  एक  विरोध  सप्ताह  मनाया  जाए  |

 डिफेंस  वक सं  बुलेटिन  में  दी  गई  मांगे  इस  प्रकार  हैं  ——

 (1)  हर  प्रकार के  उत्पीड़न  को  समाप्त  करना  ।

 (  ह  )  रक्षा  मंत्रालय  द्वारा
 1972

 में
 जारी  किए  गए  पत्न को  र्द्द ष्  कराकर  एम ०  सी ०

 qo  fo  सहित  डिफेंस  सिविलियन  कमंचारियों  को  पुरे  ट्रेड  यूनियन  श्रधिकार  देना  ।

 स्थायी  समझौता  तंत्र  नेगोसिए्टिंग  को  पुनर्जीवित  करना  ॥ (3)

 (4)  अनिवायं  जमा  योजना  की  दूसरी  किस्त  का  तत्काल  नकद  भूगतान  |

 (5)  आपात  स्थिति  के  दौरान  मंहगाई  भत्ते  में  ढ  प्रतिशत  की  कटौती  समाप्त  कराना  ।

 (6)  द्योगिक  तथा  गैर-्रौद्योगिक  कर्मचारियों  के  बीच  छुट्टी  श्र  अन्य  सेवा  शर्तों

 जैसी  को  हटाना  |

 (7  To  श्रो०  To  एस०  सी
 ०  कजर्बेंसी  तथा  श्रन्य  TATTATAT  के  मजदूरों  तथा

 अन्य  चतुथे  श्रेणी  कर्मचारियों  के  लिए  पदोन्नति  के  अवसर  |

 (8  तृतीय  वेतन  आयोग  carer  सिफारिश  किए  गए  ड्यूटी  भत्ते  की  अदायगी  ।

 पर्यवेक्षीय तथा  अन्य  सम्बद्ध  वर्गों  के  वेतन  मानों को  1-1-1973  से  रेलवे के (9)

 बराबर नियत  करना  |

 आल  इंदिया  डिफेंस  इम्प्लाईज  फेडरेशन  की  वास्तविक  मांगों  को  बताना  प्रौर  उन  पर  सरकार

 की  प्रतिक्रिया  का  संकेत  देना  तब  तक  संभव  नहीं  है  जब  तक  कि  द्वारा  सरकार  को  मांगे

 झौपचारिक रूप से प्रस्तुत रूप  से  प्रस्तुत  नहीं की  जाती  हैं  ।
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 लिखित  उत्तर अषाढ़
 29,

 1899  )
 $$

 &  fee  see

 *  551.  श्र  पी०  रामगोपाल  नाय ड  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (#)  क्या  दक्षिण  भारतीय  राज्यों  में  बिजली  का  विनिमय  वापस  लौटाने  के  श्राधार  पर  होता

 है  ;  प्रौरਂ

 यदि  तो  क्या  इस  प्रणाली  को  बदलने  के  लिये  सरकार  बिजली  के  श्रन्तर्राज्यीय

 विनिमय  के  लिए  समान  दरें  निर्धारित  करने  के  प्रश्न  पर  विचार  कर  राही  है  ।

 ऊर्जा  मंत्री  (ait  पी०  CH az)  :  शौर  (a).  दक्षिण  बिजली  क्षेत्र  में

 कर्नाटक  झौर  श्रांघ्र  प्रदेश  में  फिलहाल  बिजली  की  कभी  है  ।  इनके  बीच  बिजली  का  श्दान-प्रदान

 सामान्यतथा  नेट  निल  बेसिस  पर  होता  है  ।  केरल  के  पास  अझ्रपनी  झ्रावश्य
 कता

 से  alee  बिजली  है  श्रौर  वह  तमिलनाडु  को  अ्त्पकालीन  सहायता  के  तौर  पर  तथा  तमिलनाडु  के  जरिए

 कर्नाटक  को  गैर-वापसी  के  अ्राघार  पर  बिजली  दे  रहा  है  ।

 विभिन्‍न  श्रेणियों  के  इस  प्रकार  के  के  लिए  क्षत्र  में  बिजली  के  श्र्न्त  प्रणाली

 विनिमथ  हेठु  दक्षिग  क्षेत्रीय  बिजली  बोर्ड  ने  टैरिक  के  मार्गदर्शी  fara  तैयार  किए  wie  इस

 संबंध
 में  टैरिफ  के  ढांचे  के  ब्यौरों  की  जांच  करते  के  लिए  एक  उच्च  स्तरीय  समिति  का  गठन  किया  है

 गोश्रा  में  er

 *  552.  श्रो  डुप्रार्दों  फ्लोरो  क्या  परमाणु  ऊर्जा  मंत्री
 यह

 बताते  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  गोशा  में  झ्रण च्  शक्ति
 केन्द्र  स्थापित  करने  का  है  ;

 यदि
 तो  इस

 परियोजना का  सही  स्वरूप  कया है  ;
 शौर

 (7)  यदि  प्रस्ताव  को  कार्यरूप  fear  जाता  तो  दूषण  रोकने  के  लिये  क्या  उपाय  करने  का

 विचार है  ?

 प्रधान  मंत्री  मोरारजी  zaiz);  नहीं  ।

 तथा
 यह  प्रश्न  उठता ही  नहीं  ।

 देश  में  कोयले  का  बाहुल्य

 *553.  श्री  एस०  gto  सोमबुन्दरम  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि :

 क्या  देश  में  कोयले  का  बाहुल्य  है  ;

 (@)  यदि
 तो

 उसके  क्या  कारण  है  ;

 कम  से  कम

 इस  बात  को  सुनिश्चित  करने  के  लिये  क्या  कदम  उठाये  गये  है  कि  कोयले  का  स्टाक
 अ्रपेक्षित  मात्रा  में  इकट्ठा  गौर
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 Written  Answers
 Asadha  29,  1809  (Saka) ne  nd  जट न

 ?
 कोयलि  की  मांग  का  तिर्धारण  करने  की  पद्धति  को  कहां  तक  युक्तिसंगत  बनाया  गया

 ऊर्जा  मंत्री
 पी०  1-6-1977  को  कोयले  का  कुल  खान  मुहाना

 स्टाक  12.5  मि०  टन  था  ।  यह  लगभग  42  दिन  के  उत्पादन के  है  शर  इतने  स्टाक  को

 अनावश्यक  रूप  से  ale  नहीं  समझा  जाता  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ॥

 वार्षिक  उत्पादन  की  योजनाएं  कोयले  की  मांग  का  निर्धारण  करने  के  बाद  खान

 पुष्ट  स्टाक  का  ध्यान  रखते  हुए  तैयार  की  जाती  हैं  ।

 मांग  का  निर्धारण  प्रमुख  उपभोक्ता  क्षेत्रों  की सलाह  से  किया  जाता है  श्रौर  इसकी  निश्चित
 अवधि  पर  पुनरीक्षा  भी  की  जाती  ।

 महाराष्ट्र  में  विचाराधीन  पड़ी  विद्युत  परियोजनाएं

 *
 556.  ait  अ्रण्णासाहिब  गोटखिण्ड  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 महाराष्ट्र  की  एसी  कौन-कौन  विद्युत  परियोजनाएं  पौर  भ्रन्तर्राज्यीय  परिषण  लाइनें

 हैं  जो  विचाराधीन  पड़ी  हैं  ;  wt

 उन  शीघ्र  स्वीकृति  देने  के  लिये  क्या  उपाय  किये  जा  रहे  है  ?

 ऊर्णा  मंत्री  पी०  ग्रौर  (a).  महाराष्ट्र की  जल  विद्युत  परियोजनाओं

 संबंधी  प्रस्तावों  की  वर्तमान  स्थिति  उपाबन्ध  में  दी  गई  है  ।  कुछ  मामलों में  लागत  संबंधी  संशोधित

 भ्रनुमानों  की  प्रतीक्षा  राज्य  प्राधिकारियों  से  की  जा  रही  ।  दो  जल-विद्युत  स्कीमों  के  सं  शोधित

 भ्रनुमानों  का  तकनीकी-ग्राथिक  प्  से  केन्द्रीय  विद्यत  प्राधिकरण  ने  हाल  ही  में  कर  दिया

 है  ।

 जहां  तक  ताप-विद्यत  स्कीमों  का  प्रश्न  ट्राम्ब में
 उत्पादन  क्षमता

 का
 विस्तार  करने  तथा

 एक  गैस  टर्बाइन  उत्पादन  केन्द्र  की  स्थापना  करने  संबंधी  प्रस्ताव  विचाराधीन है  ।

 जहां  तक  अन्तर्राज्यीय  ‘meaqetay |  लिक  लाइनों  का  सं  बंध  बेलगांव-कोल्हापुर  220  के०  वी ०

 लाइन  के  दूसरे  सकिट  के  तार  कसने  का  ६. एम कॉर्य  हाथ  में  लिए  जाने
 की

 झाशा  है
 ।  महाराष्ट्र प्रौर  नान्द्ि

 प्रदेश  के  बीच  400  के०  लाइन  स्थापित  करने  संबंधी  एक  wey  प्रस्ताव  की  जांच  दीर्घावधि  प्रणाली

 योजना  अध्ययनों  के  प्रथम  सोपान  के  पर  किए  जाने  की  श्रावश्यकता  है  ।  इस  समय  ये

 किए  जा  रहे  हैं  ।
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 लिखित  उत्त  र 20  1977

 विवरण

 ह

 परियोजना  का  नाम  प्रतिष्ठापित  वर्दमान  स्थिति

 क्षमता

 (1)  (2)  (3)

 मेगावाट  1977 महाराष्ट्र  प्राधिकारियों  द्वारा

 जल-विद्युत  1x  10--  के  अ्रन्त  में  भेजे  गए  संशोधित  श्रनुमानों  की

 परियोजना  1X  35  तकनीकी  दृष्टि  से  जांच  की  जा  रही  है  ।

 गिरना  जल-विद्युत  2x  35  राज्य  प्राधिकारियों  से  लागत  श्रनुमानों  की

 परियोजना  प्रदुमतन  रूप  देनें  का  अ्रनुरोध  किया  गया  है

 पवन  जल-विद्युत  1x10  राज्य  प्राधिकारियों  से  लागत  श्रनुमानों  को

 परियोजना  अदयतन  रूप  देने  का  श्रनुरोध  किया  गया  है  ।

 सहस्त्रकुण्ड  जलवि  युत  29  15--  गोदावरी  बेसिन क  के  जल  का  उपयोग  किए  जाने

 परियोजना  1X  10  के  बारे  संबंधित  के  बीच  हाल  ही  में

 हुए  समझौते  को  ध्यान  में  रखते
 प्राधिकारियों  को  परियीजनां  के  स्वरूप  में

 संशोंधन  करना  होगा

 जलसिन्धी  जल-विद्युत  6X  75  नभेदा  जल  विवाद  न्यायधिकरण  के  निर्णय  के

 परियोजना  पश्चात  ही  परियोलनता  के  स्वरूप  को  अन्तिम

 रूप  दिया
 =  जासक गा  ।

 टिल्‍्लारी  जल-विद्युत  1X  60  राज्य  प्राधिकारियों  से  1977  में  संशोधित

 )  प्राप्त  हो  गए  हैं  प्रौर  उनकी  तकनीकी

 दृष्टि  से  जांच  at  जा  रही  है  ।

 कोयना  बांध  बिजली  2X  20.0  राज्य  प्राधिकारियों  से  जल-विज्ञान  संबंधी  श्रौर

 घर  लागत  पतमांने च्प्के  संबंधी
 उत्तरों  की  प्रतीक्षा  है  ।

 es
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 Written  Answers  July  20,  1977

 shit  को  — Bal  मे  स  ore

 357-  श्री  के०  सालना  :  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  इस  समय  बड़े  नगरों  में  स्थापित  कुछ  उद्योगों  को  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  ले  जाने  के  प्रश्न

 का  श्रध्ययन  करने  के  लिए  सरकार  ने  कोई  समिति  नियुवत  की  है  ;  श्ौःरर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी तथ्य  क्या  है
 ?

 उद्योग  मंत्री  जाजं  :
 जी  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  |

 समुद्री  माग  से  कोयले  को  दुलाई

 *  558.  श्री  के०
 प्रधानी  :

 क्या  नोवहन  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  चालू  वित्तीय  वर्ष  1977-78 के  दौरान  कोयले  की  ढुलाई

 समुद्री  मार्ग  से  करने  का  है  ;  और

 यदि  तो  इस  प्रयोजन  के  लिए  किन  पत्तनों  का  चयन  किया  गया  है
 ?

 प्रधान  मृंत्री  मोरारजी
 :

 हां  ।

 तृतीकोरिन श्र  भाव  नगर  में  उतारने  के  लिए  कलकत्ता  हिल्दिया  पत्तनों  से  तट  पर

 0.71  मिलियन  टन  कोयला  ढोये  जाने की  संभावना है  \

 जिलावार  समाचार  प्राप्त  करने  के  लिए  श्राकादावाणों  दवारा  समाचार  ब्युरो  की  स्थापना

 *559  श्री  जी०  वाई०  कृष्णन  :
 क्या  सूचना  श्रौर  प्रसारन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 क्या  जिलावार  समाचार  प्राप्त  करने  के  लिए  प्रत्येक  राज्य  में  श्रौर  प्रत्येक  जिले  में

 समाचार  सेवा  की  व्यवस्था  करके  त्रि  की  एक  समाचार  ब्युरी  स्थापित  करने  की

 योजना  |

 यदि  हा  ;  तत्सम्बन्धी  दी  मुख्य  बातें  कया  हैँ  ।

 सूचना  WIT  प्रसारण  मंत्री  (ait  लाल॑  कृष्ण  :  झौर  झ्राकाशावाणी  के

 पास  87  पुर्णकालिक  श्रौर  194  अ्रशकालिक  संवाददाता  है  जो  सारे  देश  में  फैले  हुए  है  ।

 कालिक  संवाददताओं  में  13  मुख्यालय  40  'राज्य/संघ  शासित  क्षेत्रों की
 राजधानियों

 में  ae

 34  नगरों  में  है  ।

 जिलों  में  अंशकालिक  संवाददाताओं  की  संख्या  पिछले  तीन  महीने  में  90  से  बढ़कर  194 हो

 गई ह  ।  45  संवाददाता  नियुक्त  करने  की  कारवाई  चल  ।  उसके  बाद  देश

 के  228  जिले  कवर  हो  जायेंगे
 ।

 शेष
 122

 जिलों
 को

 संसाधनों  के  होने  पर  कालान्तर
 में

 हाथ  में  लिए  जाने  वलि  विस्तार  कार्यक्रम  के  दूसरे  चरण  में  कवर  करने  का  प्रस्ताव  है
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 श्राषाढ़े  29,  1899
 te  लिखित

 IAF  Fighting  Planes

 *560.  Shri  Om  Prakash  Tyagi  Will  the  Minister  of  Defence  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Pakistani  Air  Force  possesses  faster  and  longer  range  striking  capacity  fighter

 planes  as  compared  to  those  possessed  by  the  Indian  Air  Force;  and

 (0)  ल  50,  the  steps  being  taken  by  Government  to  remove  this  deficiency  of  the  IAF  for  the

 defence  of  India  ?

 The  Minister  of  Defence  (Shri  Jagjivan  Ram)  :  (a)  and  (b).  According  to  reports

 Pakistan  possesses  aircraft  which  though  comparablein  speeds  to  those  of  the  IAF,  have  a  longer

 range  strike  capability.  We  are,  however,  fully  prepared  to  meet  ह en  y  threat  to  our  country.

 इदुक्की  परियोजना  पुरे  होने  में  विलम्ब

 561.  at  शिव  सम्पति  राम  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह
 चतानें

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  इदुक्की  परिपोजता  के  पुरे  होते  में  विलम्ब के  कारण  केरल  राज्य  को  लगभग

 100  करोड़  रुपये  की  हानि  हुई  है  ;

 ञ
 इदुक्की  बांध  को  मूलत  कब  पुरा  होना  था

 त्रਂ TUN क्या  इदुक्की  बांध  के  निर्माण  में  विलम्ब  के  णोंकी  सरकार ने  जांच  की

 इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  तथा  इस  सम्बन्ध  में  कया  कार्यवाही  की  है

 ग्रथवा  करने  का  विचार  हैं  ?

 ऊर्जा  मंत्री  पी०  से  केरल  के  प्राधिकारियों ने  सूचित  किया  हैं

 कि  इदुक्की  जल  विद्युत  परियोजना  असगर  मूल  कार्यक्रम  के  श्रनुसार  चालू  की  गई  होती  उनके

 मूल्यांकन  के  ग्रनसार भ्झ  इससे  लगभग  20  करोड़  रुपए  की  वार्षिक  श्राय  हुई  होती  |  मूल  कार्यक्रम  में

 1970
 तक  पहले  विद्युत  उत्पादन  यूनिट के  चालू  किए  जाते  की  परिकल्पना की  गई  थी

 ।

 ऐसी  सुचना  मिली
 है  कि  भूमि  भ्रजेंन  तथा  निष्कासन  के  मामलों  के  श्रम  संकटों  के  कारण

 कार्य  बार-बार बंद  हो  जाने  श्र  प्रारम्भिक  श्रवस्थाओओं  में  विदेशी  निर्माण  उपस्कर  विलम्ब  से  प्राप्त  होने

 के  कारण  परियोजना के  निर्माण  कार्यक्रम  में  विलम्ब  gars  ।  केरल  के  प्राधिकारियों  ने  सुचित  किया

 है  कि  निर्माण  कार्यों  में  शीघ्रता  लाने  के  लिए  राज्य
 सरकार  ने  समय-समय  पर  श्रावश्यक  कदम  उठाए

 Creare  Pes  जि
 इदुक्की  नत  जा  च्न  ना  चरण-एक  की  तीनों  उत्पादन  यूनिटें  1976  की  अवधि  के  दौरान

 चालू  की  जा  चुकी  हूँ  ।
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 *  562.  श्रीमती  पावती  कृष्णन  :  क्या  नौवहन  श्रौर  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  दो  कम्बीनेशन  क  रियजें  जो  केवल  तीन  वर्ष  ga  युगोस्लाविया  के  शिपयाडे

 में  बनाये  गये  थे  श्रौर  जिसके  डिजाइन  ate  निर्माग  काय  का  प्रमरीकन  ब्यूरो  are  शिपिंग

 किया  उनके  खोल  के  भीतरी  तरक  दरारें  पड़  गई  हैं  ;  ak

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  हैं  ?

 प्रधान  मंत्री  मोरारजी  :  हां

 परिचालन  के  लगभग  दो  व्  दो  जहाजों  के  दोहरे तले  के  बाहर  के  चादर  के

 कुछ  जगहों  पर  दरार  पड़ी  हुई  दिखाई  दी  ।

 भतपुर्व  सैनिकों  के  लिये  निगम  को  स्थापना  करना

 *  563.  श्री  द्रोणमराजू  सत्यनारायण  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  क््वा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  में  भूतपूर्व  पैनिकों  के  कल्याण  के  लिए  निगप  की  स्थापना  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 विचाराधीन  हैं  |

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या  हैं  ;  श्रौर

 निंगम  की  स्थापना  कब  तक  की  जायेगी  ?

 रक्षा  मंत्री  जगजीवन  रास  )
 :  से  WATT  सैनिकों  की  उद्योग  धन्धे  स्थापित

 करने  में  सहायता  करने  के  लिए  सरकारी  क्षेत्र  में  एक  निगम  स्थापित  करने  के  प्रस्ताव  को  म्र्ब  छोड़

 दिया  गया  है  |  et  यह  निर्णय  किया  गया  हैं  कि  यह  कांयं  सरकार  द्वारा  विभागीय  श्राधार  पर

 किया  जाना  चाहिए  श्रौर  तदनुसार  कार्यवाही  की  रही  है  ।

 छोटे टर ी

 =  १64.

 श्री  रशोद  मसुद  :  कया  उद्योग  मंत्री  यह  की  कृपा  करेंगेकि  :

 क्या  सरकार  को  पता  हैं  कि  निम्न  शौर  मध्यम  वर्ग  के  किसान  ales  शक्ति  वाले

 आयातित  टैक्टर  खरीदने  में  प्रसमथ  हैं  तथा  वे  रूस  में  बने  डी-डी  14  जैसे  छोटे  ट्रैक्टरों  को  ही  खरीदना

 चाहते हैं  जिनका  ward  1969 में  बन्द  कर  दिया गया  था  ;  श्रौर

 तनों  की
 (a)  क्या  सरकार  का  विचार  मध्यम  वर्ग  के  fara  ब  ाव  कम  वाले  ट्रैक्टरों  की  मांग

 को  पूरा  करने  का  हैं
 ?
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 उद्योग  मंत्री  जाज॑  :  हां  ।

 23  अण०्श०  से  26  अध०्या०  के  बीच  की  रेंज  में  कम  अश्व  शक्ति  के  ट्रैक्टर  देश  में

 ही  निर्मित  किये  जा  रहे हैं  तौर  30,370  रुपये  से  लेकर  38,570  रुपये  तक  के  मूल्य  में  उपलब्ध  हैं

 इसमें  10  प्रतिशत  उत्पादन  शुल्क  भी
 है  इन  ट्रैक्टरों के

 मेकों  25  अध०्श०  का

 ट्रैक्टर  भी  है  जो  सोवियत  संघ  के  सहयोग  से  निर्मित  किया  जा  रहा  हैं  ।  ट्रैक्टर  का

 हुभ्ना
 रूप  है  जिसका  उत्पादन  सोवियत  संघ

 में
 बन्द  कर

 दिया  गया  है
 ।

 कम  श्रश्व

 शक्ति  के  छोटे  ह  कटरों  का  उत्पादन  मध्यम  वर्ग  के  किसानों  की  मांग  पुरी  करने  के  लिए  पर्याप्त  है  । द

 Hunger  Strike  by  Workers  ia  Lalmatia  Coal  Mines

 4054.  Dr.  Ramji  Singh  :  Will  the  Minister  of  Energy  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  a  large  number  of  workers  went  on  hunger  strike  last  month  in  Lalmatia  coal
 mines  in  Mahgaya  Thana  of  Santhal  Pargana  and  if  so,  the  reasons  therefor  ;

 (b)  whether,  after  nationalisation  of  eight  coal  mines,  only  one  mine  was  kept  working
 rendering  thousands  of  labourers  jobless  and  marred  production  capacity  ;

 (c)  whether  chartered  trucks  have  to  watt  for  two  days  to  get  the  load  from  the  Lalmatia
 mines  but  those  who  pay  bribes  get  their  load  on  priority  ;

 (d)  Whether  Government  are  aware  that  previously  bullock  carts  were  utilised  for  trans-

 porting  coal  from  the  Lalmatia  group  of  mines  which  provided  employment  to  local  poor  people
 and  ifso,  reasons  for  dispensing  with  this  practice;  and

 (e)  whether  Government  propose  to  re-introduce  this  practice  ?

 The  Minister  of  Energy  (Shri  Ramachandaran)  :  (a)  There  was  a  relay  Dharna/
 Fast  in  the  Office  Manager,  Lalmatia  Colliery  in  batches.  रण  ten  to  fifteen,  de:  nanding
 permanent  absorption  of  the  seasonal  workers.  The  matter  was  referred  to  the  Assistant

 Labour  Commissioner  (C)  Patna,  consequent  to  which  the  Dharna  was  called  off  from  3-6-77.

 (b)  Only  six  mines  were  taken  over  in  this  area  at  the  time  of  nationalisation,  including
 some  closed  units.  Due  to  various  reasons  including  safety  considerations,  production  was  concen-

 ‘trated  in  one  mine  which  was  sufficient  to  cater  to  the  demands  for  coal  in  this  area.  All  the
 taken-over  regular  workers  from  these  six  mines  were  absorbed.

 (८)  It  is  not  correct  that  trucks  have  to  wait  for  two  days  to  get  their  load-from  these  mines.

 A  queue  system  on  first-come-first  serve  basis  is  being  followed  by  the  Company  for  truck  load-

 ing  at  Lalmatia.  The  truck  drivers  have  always  been  advised  to  register  complaints  in  case

 they  find  any  inconvenience.  So  far,  the  management  have  not  come  across  any  serious

 complaint.  The  management  is  maintaining  a  book  in  which  incoming  trucks  have  to  enter

 their  numbers  drivers  have  too  sign  the  register  on  entry  and  exit.

 (d)  &  (e).  Transporting  of  coal  by  bullock  carts  at  Lalmatia  Colliery  is  carried  on  in  winter

 The  practice  has  not  been  dispensed  with.  It  is,  the  customer’s  preference and  dry  season.

 whether he  is  to  employ  a  bullock  cart  ora  truck.  The  trucks  are,  however,  given  preference  for

 omes loading  as  they  come  from  long  distances  and  waiting  for  them  bec  costly.
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 भ्रनुसुचित  जातियों  की  सुची  से  जाति  का  निकाला  जाना

 4055.  श्री  श्रहसान  जाफरी .:  कया  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  अनुसूचित  जाति  तथा  श्रनुसुचित  जनजाति  आदेश

 1976  (1976  का  म्धिनियम  पंख्या  108)  के  में  जिसमें  गुजरात  शीर्ष  के

 सूचो  4  की  मद  संख्या  «  में  जाति  को  श्रनुसूचित  जाति  के  रूप  में  सम्मिलित  किया
 गया  है

 विधि  मंत्रालय के  20  1976 के  राजपत्र  के  fara  में  गुजरात  सरकार  द्वारा  कोई

 अ्रभ्यावेदन  भेजा  गया  हैं  कि  उसमें  परिवर्तन  किया  जा  सके  र  सुची  में  से  जाति  को  निकाला

 जा  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या  हैं  ;

 क्या  केद्रीय  सरकार  को  पता  हैं  कि  गुजरात  राज्य  के  समाज  कल्याण  विभाग  के

 निदेशक  ने  गूजरात  राज्य  के  सभी  विभागों  से  कहा  है
 कि  जहां  तक  जाति  का  संबंध  हैं  उपरोक्त

 अधिनियम  को  क्रियात्वित  a  किया  जाये  अ्रौर

 यदि  at,  तो  इस  सम्बन्ध
 में

 क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 गह  मंत्री  चरण  गुजरात  सरकार  ने  तारीख  11  1977  के  अपने

 पत्र  में  प्रस्तावित  किया  था  कि  डंगस  जिले  तथा  बलसर  जिलें  के  उमरगांव  के  तालुक  के  संबंध  में  मोची

 जाति  के  लिए  क्षेत्र  प्रतिबंध  ga:  स्थापित  किया  जाना  चाहिए  तथा  श्रतुसुचित  जाति  तथा  श्रतुसुचित

 जन-जाति  aren  ,
 1976  में  इस  श्राशय  के  लिए  संशोधन  किया  जाए  |

 तथा  गुजरात  सरकार  ने  सुचित  किया हैं  कि
 समाज  कल्याण

 के
 निदेशक

 ने

 सभी  प्राधिकारियों  को  मोची  जाति  के  सदस्यों  को  जाति  प्रमाण-पत्र  न  जारी  करने  के  अ्नदेश चि  दिए

 हैं  जव  तक  कि  श्रधिनियम  लागू  नहीं  होता  है  ।  किस्त  राज्य  सरकार  ने  बाद  में  निदेशक  के  श्रनुदेशों

 को  जहां  तक  ये  इस  जाति  से  संबंधित  रह  कर  दिया
 |

 हिमाचल  प्रदेश  में  aaqa  सेनिक

 4056.  ay  दुर्गाचन्‍्द  ह  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 हिमाचल  प्रदेश  के  प्रत्येक  जिले  में  भूतपूर्व  सैनिकों  की  der  कितनी-कितनी  हैं  ;

 अब
 तक  कितने  भूतपूर्व  सैनिकों  का  पुनर्वास  कर  दिया  गया  है  भर  उनके  पुनर्वास  का

 ब्यौरा  क्या  है  ;

 हिमाचल  प्रदेश  में  सभी  भूतपूर्व  सैनिकों  का  पुनर्वास  करने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की

 जारहीहे  ?
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 रक्षा  मंत्री  (ait  जगजीवन  से  (7).  एक  विवरण  संलग्न  है
 ।

 विवरण

 हिमाचल  प्रदेश में  भूतपूर्व  सैनिकों की  संख्या  उन
 में

 से
 1973-76

 के  दौरान  जिनहें

 रोजगार  दिया  गया  उनकी  संख्या
 जिलेवार  निम्नांकित  हैं

 नाटा

 जिले  का  नाम  N  सैनिकों  की  संख्या  1973-76  के

 दौरान  जिन  wage

 सैनिकों  को  रोजगार

 eS  दिया  गया  उनकी  संख्या

 23,052  523

 हमीरपुर  12,788  148

 7,251  190

 मं  8,805  377

 5,265  102

 3,929  148

 सरमूर  4,095  157

 2,586  59

 कुल्लू  881  58

 सोलनਂ  e  2,506  113

 लाहोल  स्पीति  e  512  11

 ware  189  15

 नोट  :  =  जिलों  में  स्वनियोजनਂ  तथा  श्रन्य  पुनर्वास  उपायों  के  माध्यम  से  कृषि

 क़ृषि-सेवा  केन्द्रों  में  aca  श्रादि  की  एजेन्सियां

 लेना  ae  लघु  उद्योगों  तथा  ट्रांसपोर्ट  कम्पनीयों  जिन  भूतपूर्व  सैनिकों  के  पुनर्वास

 की  व्यवस्था  की  गई  है  उनकी  संख्या  उपलब्ध  नहीं  है

 हिमाचल  प्रदेश  के  भूतपूर्व  सैनिकों  सहित  wage  सैनिकों  के  पुनर्वास  के  लिए  जो  कदम  उठाए

 गए  वो  इस  प्रकार  हैं

 (  1)  हिमाचल  प्रदेश  में  केन्द्र  सरकार  के  कार्यालयों  में  तृतीय  श्रेणी  के  लिए  रिक्त  स्थानों
 में  10

 प्रतिशत  शर  नत्थ  श्रेणी  के  20  प्रतिशत  रिक्त  स्थानों  का  आ्रारक्षण

 केन्द्रीय  सार्वजनिक  क्षेत्र  के  उपक्रमों  श्रौर  राज्य  में  राष्ट्रीकृत  बैंकों  के  कार्यालयों

 में  तृतीय  श्रेणी के  रिक्त  स्थानों  में  178  प्रतिशत  तथा  चतुर्थ श्रेणी  के  रिक्त

 स्थानों  में
 278  प्रतिशत का  ;
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 (2)  राज्य  सरकार  की  सेवाओं  में  भूतपूर्व  सैनिकों  के  लिए  तृतीय  श्रेणी  में  20  प्रतिशत

 शर  चतुर्थ  श्रेणी  तकनीकी  में  20  प्रतिशत  पदों  का  श्रारक्षण  किया  गया

 (3)  जूनियर  कमीशन  प्राप्त  अफसरों  रैकों  को  भ्रौद्योगिक  प्रशिक्षण  संस्थानों  में

 तया  स्थानों  पर  विभिन्न  च ट््डा कीः  ग्रौर  व्यवसायों  में  प्रशिक्षण  देने  की  भी  एक

 योजना

 (4)  wag  सनिकों  को  ate  शोघ्रता  से  पुनः  रोजगार  देने  के  लिए  रोजगार  एवं ray

 प्रशिक्षण  महानिदेशालय  में  एक  विशेष  सेल  बनाया  गया

 (5)  भत ५ द  सैनिकों
 को  ale  शीघ्रता  से  रोजगार  देने  के

 लिए
 राज्य  सरकार  के  रोजगार

 निदेशालथ  में  एक  विशेष  सेल  बनाया  गया  ;  श्र

 (6)  मूत ु  सैनिकों  को  wy  उदोग  ate  कृषि-उद्योग  स्यापित  करने  में  सहायता  दी

 जा  रही हैं  ।

 पश्चिमी  तट  पर  salt  पत्तन

 4057.  श्री  बापुसाहिब  QTaet He  क्या
 नौवहन  ate  परिवहन  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  बहुत  वर्ष  पहले  महाराष्ट्र  में  पश्चिमी  तट  पर  डमोल  पत्तन  के  बिल्कुल  मुहाने

 पर  एक  रेतीला  अवरोध  बन  हुआ  है  जो  उपरोक्त  पत्तन  में  ज  हाजों  के  जाने  शर  ठहरने  में  बाधक

 है  ? ह

 क्या  मुगल  लाइन्स  के  बम्बई  गोश्रा
 सेवा  जहाजों  ने  डमोल  पंत्तन

 में
 अराना  बन्द  कर  दिया

 हैं  ;  श्रौर

 क्या  उपरोक्त  श्रवरोध  को  हटाने  के  लिए  कोई  प्रयत्न  किए  गएं  हैं  और  यदि  तो  उनके

 क्या  परिणाम  निकले  हैं  ?

 प्रधान  मंत्री  मोरारजी  :  हां  ।  महाराष्ट्र  राज्य  सरकार  ने  सलाह

 दी  है  कि  रेतीले  स्थान  पर  गहराई  से  श्रधिक  दुबाव  वाले  जहाजों  को  पत्तन  में  प्रवेश  करते

 समय  नौचालन  में  कठिनाइयों  का  amar  करना  पड़ता  हैं  ।

 a

 यह  पत्तन  राज्य  सरकार  के  अधीन  एक  छोटा  पत्तन  है  ।  राज्य  सरकार  ने  सुचित  किया

 है-कि  निकर्षक
 की

 तकनीकी  कठिनाइयों तथा  उसमें  होने  वाले  ऊचे  मूल्य
 के

 कारण  पत्तन
 के  निक्षण

 का  प्रस्ताव  श्रास्थगित  कर  दिया  गया  |
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 aaa  के  प्रयोग  ox  प्रतिबन्ध

 4058.  श्री  श्रार०  Ho  महालगी  :  कया
 सुचना  प्रसारण  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  हारमोनियम  लगा  प्रतिबन्ध  श्रेणी के  कलाकारों  भ्रौर

 कुछ  विशेष  सोलो  कार्यक्रमों  के  लिए  ही  हटाया  गया

 न  देने श्रन्य  कलाकारों  को  हारमोनियम  के  प्रयोग  की  श्रनुमति  "Nan  के  FAT  कारण  हैं  ;

 क्या  सरकार  को  कोई  श्रभ्याबेदन  मिला  है  जिसमें  इस  प्रतिबन्ध  को  पुरी  तरह  हटाने  का

 अनुरोध  किया  गया  ग्रौर

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  द्वारा  क्या  निणंय  किया  गया  है  ?

 सुचना  प्रसारण  मंत्री  लाल  कृष्ण  :  श्रेणी  के  सोलो  गायकों

 के  हारमोनियम  का  विभिन्न प्रकार  के  समूह  गायन  में  प्रयोग  किया  जा  सकता  है  ।

 श्रेणी  से  नीचे  वर्गीकृत  सोलो  श्रार्ट्स्टों  को  हारमोनियम  का  प्रयोग  करने  की

 नहीं  दी  क्योंकि  वे  श्रपनी  श्रावाज  की  खामियों  को  हारमोनियम  के  प्रयोग  से
 छुपाना  चाहते  हैं  ।

 हां  ।

 वर्तमान  नीति  को  जारी  रखने  का  निर्णय  लिया  गया  है

 fara  वित्त  निगम  द्वारा  फिल्‍मों  के  लिये  वित्तीय  सहायता  दिया  जाना

 4059.  श्री  सतीश  श्रग्रवाल  :  क्या  सुचना  श्रौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  क््पा  करेंगे  कि  :

 देश  में  जब  से  फिल्म  वित्त  निगम  बना  है  तब  से  उसने  फिल्मों  के  लिए  कितनी

 सहायता  दी

 fer  निर्माताओं  तथा  wer  व्यक्तियों  पर  फिल्म  वित्त  निगम  की  कितनी  धनराशि  इस

 समय  बकाया  र

 उसको  ager  करने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  AIX  पनस  a  3  छ  से  वसुली के  काम

 में  ढील  किये  जाने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 सुचना  ate  प्रसारण
 मंत्री  लाल  कृष्ण  :  फिल्म  वित्त  निगम  ने  1960

 में  अपनी  स्थापना  से  लेसर  on  oe नी  1977  तक  फिल्मों  के  निर्माण  के  लिए  256.  24  लाख  रुपये की

 राशि के  ऋण  दिए  ।
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 को

 94.
 लाख  रुपये  की  राशि  के  ऋण

 बकाया
 थे

 |

 यह  सही  है  कि  भूतकाल  में  फल्म  वित्त  निगम  के  भाग  पर  ऋणों  को  वसुल  करते  में  कुछ

 देरी  हुई  है
 |  गन

 ऋणों  को  या  तो  सम्बन्धित  फिल्मों  के  प्रदर्शन  के  माध्यम  से  या  कानूनी  उपायों

 के  द्वारा  वसुल  करने  के  लिए  हर  सम्भव  प्रयास  किया  जा  रहा  है  ।

 Shifting  of  a  Unit  of  Western  Circle  of  Survey  of  India  to  Gujarat

 4060.  Shri  Motibhai  Chaudhary  :  Will  the  Minister  of  Planning  be  pleased  to  state  :

 (a)  The  reasons  for  cancellation  of  the  decision  for  shifting  a  Unit  of  Western  Circle  of

 Survey  of  India,  which  is  functioning  in  Mussorie  to  Gujarat,  when  most  of the  work  of  this  Circle

 is  done  in  Gujarat  and  lakhs  of  rupees  are  wasted  in  going  and  coming  to  Mussorie  because  the

 headquarters  are  located  there;

 (b)  whether  most  of  the  Circle  offices  of  this  Department  are  in  the  States  where  the  work  is

 -actually  done;  and

 (c)  ifso,  when  this  Circle  office  will  be  shifted  to  Gujarat  ?

 Prime  Minister  (Shri  Morarji  Desai)  :  (a)  Government  have  not  taken  any  such

 ‘decision  for  shifting  a  Unit  of  the  Western  Circle  of  the  Survey  of  India  from  Mussorie  to  Gujarat.

 Question  of  cancellation  does  not  arise.

 (b)  &  (c)  The  Circles  of  the  Survey  of  India  have  been  organised  on  a  regional  basis  and

 not  State-wise.  Certain  circles  have  thus  jurisdiction  of  more  than  ne  State.  The  work  per-

 taining  to  Gujarat  is  being  attended  to  by  the  Western  Circle  of  the  Survey  of  India  located  at

 Jaipur  and  this  arrangement  will  continue.

 यमुना  नदी  के  दोरगढ़  घाट  पर  पुल

 4061.  श्री  माधव  राव  सिंधिया  :  क्या  नौवहन  ate  परिवहन  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा

 करेंगे कि  :

 क्या  यमुना  नदी  पर  उत्तर  प्रदेश  के  जालोन  श्रौर  इटावा  जिलों  को  मिलाने  वाले  शेरगढ़

 पर  एक  रेल  एवं  सड़क  पुल  बनाने  का  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन

 क्या  स्थान/स्थानों  का  चयन  करने  क  लिए  कोई  सवक्षण  िया  गया  भ्रौर

 यदि  तो  यह  काम  कब  तक  श्रारम्भ  किये  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 प्रधान  मन्त्री  मोरारजी
 :  से  (7).  प्रस्तावित  पुल  बन  जाने  पर  राज्य  सड़क

 पर  पड़ेगा  |  प्रस्तावित  पुल  के  निर्माण  श्रादि  से  सम्बन्धित  मामले  में  उत्तर  प्रदेश

 सरकार  सम्बन्धित है  ।  प्रस्तावित  स्थल  पर  किसी  रेल-एवं-सड़क  पुल  बनाने  का  भारत  सरकार  का  कोई

 were  नहीं है
 ।
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 ५

 केरल  में  AIZaAa  देना

 4062.  श्री  बयालार  रवि  :

 श्री  एन०  नायर
 :

 क्या  उद्योग  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  में  केरल  राज्य  में  नये  उद्योग  स्थापित  करने  के  लिये  कुल  कितने  ्र  योगिक

 लाइसेंस  दिये  गये
 प्रौर

 ऐसे  उद्योगों  के  नाम  क्या
 अ्ौर

 इन  लाइसेंसों  का  कितने  मामलों  में  उपयोग  किया  गया  श्रौर  उन  फर्मों
 के

 नाम  श्रौर

 संख्या  कया  हैं  जिन्होंने  लाइसेंसों  का  उपयोग  नहीं  किया  शर  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 उद्योग  मंत्री  जारज  :
 पिछले

 तीन  वर्ष
 1974-76  की  श्रवधि  में  केरल

 राज्य  में  नये  प्रौद्योगिक  उपक्रम  स्थापित  करने  के  लिए  32  श्रौद्योगिक  लाइसेंस  जारी  किए  गए  थे  ।  इन

 लाइसेंसों की  एक  सूची  संलग्न  है
 ।  [aearera Ft tet TE में  रखी  गई

 |
 देखिये  संख्या  एल

 ०
 ठी  ०-766/77]

 श्रौद्योगिक  लाइसेंस  जारी  करने  के  बाद  नया  उपक्रम  स्थापित  करने  में  भ्रामतौर
 पर

 3-4  वर्ष  का  समय  लगता  है  ।  उद्योग  मन्त्रालय  को  उपलब्ध  सुचना  के  अनसार ्  इनमें  से  कोई  भी  लाइसेंस

 वापस  श्रथवा  प्रतिसंहृत  नहीं  किया  गया  हैं
 ।

 ये  लाइसेंस  क्रियान्वयन  की  प्रक्रिया  में  है  ।

 श्राकाशवाणी  की  रिपोर्टिंग  ate  सामाचार  बुलेटिन  सेवा  में  afada

 4063.  श्री  एन०  श्रीकान्तन  नायर  :

 श्री  व्यालार  रवि  :

 FAT  सुचना  श्रौर  प्रसारण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  श्राकाशवाणी  की  रिपोर्टिंग  ate  समाचार  बुलेटिन  सेवा  में  कोई  परिवर्तन  किए

 गए  शर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य  बातें  क्या  हैं
 ?

 सुचना  प्रसारण  मंत्री  लाल  कृष्ण  :  we  .  श्रापात  स्थिति  के

 हट  जाने
 प्रौर  नई  सरकार  के

 बन
 जाने  के  बाद  समाचार  उचित  प्रौर  निष्पक्ष  ढंग  से  प्रसारित  किए  जाते

 हैं  श्र  विभिन्न  दुष्टिकोणों  को  प्रतिविम्बित  किया  जाता  है  ।  श्राकाशवाणी  के  समाचारों

 झौर  सामयिक  मामलों के  कार्यक्रमों  की  जो  श्रापात  स्थिति  के  दौरान  समाप्त  हो  गई

 पुनः  स्थापित हो  गई  है  ।

 ग्रामीण  क्षेत्रों  के  समाचार  अ्रधिक  प्रसारित  करने  के  कार्यक्रम  के  के  रूप  में  104  अतिरिक्त

 अंशकालिक  संवाददाता  जिलों  में  नियुक्त  किए  गए  हैं  ।  इनको  मिला  कर  ऐसे  संवाददाताओं  की  संख्या

 194 हो  गई  है
 ।  45

 अंशकालिक  संवाददाताओं  की  नियुक्ति  के  बारे  में  कार्रवाई  चल  रही  है  ।

 20  अतिरिक्त  पुर्णकालिक  संवाददाता  भी  विभिन्न  राज्यों  में  नियुक्त  किए  गए  हैं  ।
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 मध्य  प्रदेश
 के

 विदिशा  और  रायसेन  जिलों  के  लिये  ग्रामीण  विद्युतीकरण  योजनाएं

 4064.  श्री  राघवजी  :  क्या  ऊर्जा  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 (#)  मध्य  प्रदेश  के  विदिशा  झौर  रायसेन  जिलों  के  लिये  कौन-कौन  सी  ग्रामीण  विद्युतीकरण

 योजनाएं  सरकार  के  विचाराधीन  श्रौर

 इन  योजनाओं  पर  सरकार  द्वारा  अपनी  स्वीकृति  कब
 तक  दिये

 जाने  की  सम्भावना  है  ?

 ऊर्जा  मंत्री  पी०  .:  (#)  मध्य  प्रदेश  के  विदिशा  श्रौर  रायसेन  जिलों  के  लिए

 कोई  भी  ग्राम  विद्युवीकरण  स्कीम  इस  समय  ग्राम  विद्युतीकरण  निगम  के  पास  विचाराधीन  नहीं  है  ।

 रायसेन  जिलें  के  उदयपुर  ब्लाक  के  लिए  विद्युतीकरण  की  एक  स्कीम  निगम  को
 ्

 1977  में  प्राप्त  हुई  थी  ।  स्कीम  के  peas  are  क्षेत्र  का  निरीक्षण  निगम  के  श्रधिकारि  पों  के  एक  दल

 ने  1977  में  किया  था  तथा  इस  दल  के  सम्प्रेक्षणों  को  ध्यान  में  रख  कर  संशोधन  करने  के  लिये  यह

 स्कीम  9-6-1977  को  ् बोडे  को  लौटा  दी  गई  थी  ।

 रेलवे  wer  ब्रिज

 4065.  श्रो  रामजी  लाल  सुमन  :  क्या  नौवहन  श्रौर  परिवहन  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि :

 orm aad  रेलवे  श्रण्डर  ब्रिज  बनाया क्या  शाहदरा  में  श्यामलाल  डिग्री  कालेज  के

 गया

 यदि  तो  उक्त  पुल  का  निर्माण  कार्य  कब  शुरू  हुभ्ना  था  तथा  यह  कार्य  कब  पुरा

 gar  तथा  किसने  पुरा  किया  ate  इसके  निर्माण  में  कितनी  लागत  भ्राई

 क्या  पुल  के  नीचे  लगभग  सौ  गज  लम्बा  सड़क  का  टुकड़ा  तक  पक्का  नहीं

 गया है  ्ौर  पुल  के  नीचे  बारिश  का  पानी  श्रौर  पास  में  बहने  वाले  गन्दे  नाले  का  पानी  भर  जाता  भौर

 यदि  तो  सड़क  के  इस  टुकड़े  को  पक्का  करने  प्रौर  कच्चे  नाले  के  स्थान
 पर

 पक्की
 नाला  बनाने  के  लिए  कया  की  गयी  है  श्रथवा  करने  का  विचार  है  जिससे  पुल  के  नीचे  से  यातायात

 का  निकलना  प्रारम्भ  हो  स  के  तथा  दिल्‍ली  परिवहन  निगम  की  बसें  कब  तक  पुल  के  नीचे  से  गुजरने  लगेंगी  ?

 प्रधान  संती  सोरारजा  :

 से  कार्य  27,10,000  रु०  की  श्रनुमानित  लागत
 से

 1972
 में  शुरू

 शौर  1976 में  पूरा  हो  गया  ।  पुल  के  नीचे  पहुंच  मार्ग  का  निर्माण  किया जा  रहा  है
 ।

 यह  सच
 है  कि

 वर्षा  का  पानी  पुल  के  नीचे  जमा  हो  जाता  स्थानीय  प्रशासन  ने  उपचारात्मक  उपाय  पहले

 ही  शुरू
 कर

 दिए  हैं  भ्ौर  पहुंच  मार्ग  के  पु  की  श्रोर  का  कार्य  पहले  ही  पूरा  हो  चुका  है
 ।

 परन्तु  न्यायालय

 द्वारा  एक  प्राईवेट  पार्टी  के  पक्ष  में  स्थगन  प्रदेश  दिए  जाने  के  फलस्वरूप  भूमि  के  श्रधिग्रहण
 न

 किए  जाने
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 लिखित
 उत्तर

 के  कारण  रेलवे  श्रधोपुल  श्रौर  जी  भ्दी  ०
 गाजियाबाद  सड़क  के  बीच  काम  रुक  गया  है  इस  समस्या  को

 हल  करने  प्रौर  कार्य  को  शी  घ्न  पुरा  करने  के  लिए  प्रयत्न  किए  जा  रहे  हैं  ताकि  दिल्‍ली  परिवहन
 निगम

 की  बसों  सहित  सभी  प्रकार  के  यातायात  द्वारा  पुल  के  नीचे  सड़क  का  प्रयोग  किया  जा  सके
 ।

 स्टनलंस  cate  री-रोलसं  एसोसिएशन  के  प्रतिनिधियों  की  प्रधान  मंत्री  के  साथ  बातयीत

 4066.  थी  RANT  सकत  :  कया  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ॥

 क्या  स्टेनलैस  स्टील  री-रोलसं  एसोसिएशन  के  प्रतिनिधि  प्रधान  मन्त्री  से  मिले

 यदि  तो  उन  व्यक्तियों  के  नाम  क्या  हैं  श्रौर  वे  किन  फर्मों  के  प्रतिनिधि थे

 क्या  प्रधान  मन्त्री  स्टेनलैस  स्टील  री-रोलर्स  एसोसिएशन  की  प्रमुख  मांगें  स्वीकार  करने

 पर  सहमत हो  गये

 थे  श्रौर  बयाਂ यदि  तो  उन  मांगों  का  व्यौरा  क्या  हूं  जिन  पर  प्रधान  मन्त्री  सहमत  थे

 उनके  ATTA  के  लिये  प्रधान  मन्ती  द्वारा  श्रादेश  जारी  कर  दिये  गये  अर

 यदि  तो  उनका  व्यौरा  क्या  है
 ?

 प्रधान  मंत्री  मोरारजी  :  (3)  स्टेनलैस  स्टील  री-रोलर्स  एसोसिएशन

 के  प्रतिनिधि  प्रधान  मन्त्री  से  श्राम  जनता  के  सदस्य  के  रूप  में  मिले  जो  प्रधान  मन्त्री  निवास  पर  टोलियों

 में  झ्राकर  उनसे  मिलते  रहते  हैं  किसी  प्रतिनिधि  के  नाम  रेकाई्ड  में  रखे  नहीं  गये  ।

 )  जी  नही ं।

 )  ate  प्रश्न नहीं  उठता

 fast  माल  वाहक  परिवहन

 4067.  श्री  रामचन्द्रन  कडनापल्ली  :  क्या  नौवहन  ale  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  क्या  सरकार  का  निजी  माल  वाहक  परिवहन को  श्रपने  श्रधिकार में  लेने  का  कोई प्रस्ताव है
 ?

 ऐसा  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  नहीं  है  । प्रधान  मंत्रों  मोरारजी

 Commission  to  inquire  into  the  death  of

 Shri  Lal  Bahadur  Shastri

 4068  Shri  Ram  Naresh  Kushwaha  Will  the  Minister  of  Home  Affairs  be  pleased
 to  state  ६

 (a)  whether  a  Commission  is  proposed  to  be  appoimed  to  inquire  into  the  causes  of
 death  of  the  former  Prime  Minister,  Shri  Lal  Bahadur  Shastri,  if  so,  when;

 (b)  the  names  of  the  doctors  who  gave  medical  treaiment  at  the  time  of  the  death  of  late
 Shri  Lal  Bahadur  Shastri  and  the  report  thereof;  and

 (c)  whether  a  copy  of  the  report  will  be  laid  on  the  Table  of  the  House

 The  Minister  of  Home  Affairs  (Shri  Charan  Singh)  (a)  No,  Sif

 &  (c).  Attention is  invited  to  the  Statement  of  Facts  relating  to  the  death  of  late  Shri
 Lal  Bahadur  Shastri  laid  on  the  Table  of  the  House  on  18-12-1970.
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 wy  Sor एस०  ato  Sto  मैं  नियुक्त  को  युद्ध  सेवा  के  ला  ्  ह  ६

 4069.  श्री  रामधारी  :  क्या  गृह  मंत्री  8  1974  के  अ्रतारांकित  प्रश्न  संख्या

 9453  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  एमरजेंसी  कमीशन  प्राप्त  are  शाटे  सर्विस  प्राप्त  अ्रधघिकारियों  की
 युद्ध

 सेवा  गिने  जाने  के  बारे  में  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  जारी  किये  गये  areal  को  एम०  सी०  डी०  ने  इस

 बीच  क्रियान्वित  कर  दिया  है  ;

 क्या  दिल्‍ली  नगर  निगम  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  जारी  किए  गए  अनुदेश  (1963

 से  1972  जों  एमरजेंवी  श्रोर  शाट  सविस  कमीशन  प्राप्त  तथा  चिकित्सा

 सेवायों  सेवा  मुक्त  अधिकारियों  की  युद्ध  सेवा  गिनने  वरिष्ठता  देने  के  बारे  में  इस  बीच

 क्रियान्वित  कर  दिये  भ्रौर

 यदि  तो  कया  उन्हें  इस  बीच  सभी  कर्मचारियों  ate  चिकित्सा

 सेवाओं
 के  सेवारत  श्रौर  जिनकी  सेवाएं  समाप्त  कर  दी  गई  के  संबंध  में  लागू  कर  दिया

 गया है  ?

 Te  मंत्री
 चरण

 से  :  दिल्‍ली  नगर  निगम  से  प्राप्त  सुचना  के

 aaa  निगम  जहां  तक  वेतन  निर्धारण  करने  का  संबंध  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  जारी  किये  गये

 को  अपने  जनरल  far  के  लिए  पना  लिया है  देखिए  उनके  संकल्प  दिनांक  10-2-1975  |

 वरिष्ठता  के  प्रयोजनों  के  लिए  पिछली  सेवा  का  लाभ  किसी  कर्मचारी  को  नहीं  दिया  गया  है  क्योंकि

 कर्मचारियों  में
 से  किसी  को  भी  श्रारक्षित  रिक्तियों  में  नियुक्त  नहीं  किया  गया है  ।  निगम  द्वारा  उपर्युक्त

 संकल्प  में  किये  गये  निगेय  को  कार्यान्वित  किया  गया है  ।  जहां  तक  डी ०  डब्ल्यू  एस  ०  तथा  एस०  डी०

 qo  का  संबंध  किसी  ऐसे  इंजीनिर्यारंग  aaa  चिकित्सा  श्रधिकारी  का  मामला  नहीं  जो  ई०  सी ०

 भ्ो०/एस०  एस०  ato  श्रो०  के  रूप  में  सैनिक  सेवा  करने  के  बाद  faa  किया  गया  हो  ।

 eq  प्रदेश  में  ग्राम  विद्युतीकरण

 4070.  श्री  सुखेन्द्  क्या  मंत्री  as  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 ग्राम  विदयुतीकरण  निगम  द्वारा  मंजूर  की  गई  ग्राम  विधुतीकरण  के  म्रस्तगंत

 मध्य  प्रदेश  राज्य  में  कितने  प्रतिशत  ग्रामीण  जतता  को  बिजली  मिल  शौर

 उस  राज्य  में  ग्राम  विदयुतीकरण  का  काम  तेज  करने  के  लिये  क्या  श्रप्रेतर  कदम  उठाप

 जारहे  हों  ?

 ऊर्जा  dat  पी०  :  ग्राम  विधुतीकरण  निगम  दूवारा  31  1977

 तक  स्वीकृत  की  गई  ग्राम  विधतीकरण  स्कीमों  के  meats  मध्य  प्रदेश  राज्य  की  11.  61%  ग्रामीण

 जनता  जाती  हैं  ।

 मध्य  प्रदेश  में
 30-4-77 तक

 केवल  14040  गांव  (19.8%)  विद्युतीकृत

 किए  गए  हैं  ।  शर्त  ग्राम  विद्युतीकरण  के  मामले  में  मध्य  प्रदेश  एक  पिछड़ा  राज्य  है  ।  इस  स्थिति
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 में  सुधार  लाने  के  लिए  राज्य  में  विद्युतीकरण  के  लिए  पांचवी  योजना  में  87.36  करोड़

 रुपए  के  परिव्यय  का  प्रावधान  रखा  गया  है  ।  इस  कार्य  के  लिए  कृषि  पुर्वित्त  शर  विक्रास  निगम  से

 तथा  वणिज्यिक  बैंकों  में  राज्य  बिजली  बोर्डों  को  झधिक  धन  भी  उपलब्ध  होगा

 निरीक्षण  नियन्त्रक  इच्छापुर  के  लिए  भवन

 4071.  थी  सोगत  राय  क्या  रक्षा  मंत्री  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  निरीक्षण  fran  इच्छापुर  के  लिए  एक  नया  भवन  बनाने  का  प्रस्ताव  है  ;  श्रौर

 यदि  तो  इस  संबंध  में  सरकार  ने  कया  निर्णय  किया  है  ?

 रक्षा  मंत्री  जगजीवन  :
 जी  हां

 ।

 इस  विषय  में  प्रभी  कोई  निर्णय  नहीं  किया  गया  है  ।

 Cost  of  Power  Generation

 4072.  Shri  Janeshwar  Mishra  :  Will  the  Minister  of  Energy  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  per  unit  cost  of  power  generation  by  the  thermal  power  station  with  100  megawatts
 and  50  megawatts  generating  sets  manufactured  by  the  Bharat  Heavy  Electricals,  Haridwar;
 an

 (8)  the  per  unit  cost  of  power  generation  by  the  old  imported  small  generating  sets;  and
 the  difference  between  the  two,  if  any  ?

 The  Minister  of  Energy  (Shri  Ramachandaran)  :  (a)  &  (6).  The  information  is
 being  collected  and  will  be  laid  on  the  table  of  the  House.

 wer  कोयला  खानों  का  विकास

 4073.  श्री  रामानन्द  तिवारी  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  पूरा  उत्पादन  प्राप्त  करने  के  लिए  मुख्य  कोयला  खातों  के  विकास  का  एक  प्रस्ताव

 सरकार  के  विचाराधीन  है  ;  श्रौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 ऊर्जा  मंत्री  पी०  :  जी  att

 निम्नलिखित  छः  बड़ी  कोयला  खानों  के  विकास  के  बारे  में  प्रस्ताव  मिले  पौर  उन

 धर  सरकार  विचार  कर  रही  है  ;  इन  खानों  से  छडी  योजना  वधि  में  पुरा  उत्पादन  होने  लगेगा  —anr

 प्रति वर्ष  क्षमता खान का  मृ

 1.  झांजरा |  2.00  fio  टन

 2.  2.50  fio  टन झांजरा !

 3
 चुर्चा  विस्तार

 1.00  मि०  टन
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 4,  जयंत  विस्तार  3.  05  से  10.  00  मि० टन

 5.0  सिरका  1.00 मि०  टन

 6.  डाकरा  बकबका  1.00  मि०  टन

 नागालंड सरकार  के  Has  सलाहुकार  ब्िरुद्ध  श्रारोप

 40
 74:  रानो एम  ०  शायजा  TS  मंत्री  बताने  क्री  कि

 :

 क्या  नागालैंड,सरकार  के  भूतपूर्व  सलाहकार  के  विरुद्ध  सभा  में  गये  विशेष

 श्रारोपों को  ध्यान  में  रखते  हुए  सरकार  का  विचार  उनके  विरूद्ध  जांच  करवाने  का  श्रादेश  देने  का  है  ;

 श्रौर

 यदि  तो  जांच  की  प्रक्रिया  क्या  होगी
 ?

 गह  मंत्री  चरण  सरकार  ने  भ्रारोपों  पर  गौर  किया  है  तथा  इस  निष्कर्ष  पर

 पहुंची  है  कि  जांच  की  कोई  श्रावश्यकता  नहीं

 प्रश्न  नहीं  |

 केरल  मैं  नारियल  जटा  सहकारी  AAA |  को  सहायता
 जाना

 4075.  सी०  के०  चन्द्रप्पनਂ  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  भारत  सरकार  केरल  में  नारियल  जटा  सहकारी  संस्थाश्रों  को  सहायता  देने  पर

 सहमत  होते  हुए  उसी  दर  पर  ऋण  के  लिए  ब्याज  लेने  पर  सहमत  हो  गई  है  जिस  दर  पर  राज्य  सरकार

 वसुल  करती
 है

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा कया  है

 क्या  केरल  राज्य  सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार  से  wade  किया  है  कि  कम  से  कम

 9  1976  तक  की  अंतरिम  प्रव्धि  के  लिए  ब्याज  की  दर  कम  की  जाए  र

 यदि  तो  उस  पर  केन्द्रीय  सरकार  की  प्रतिक्रिया  है
 ?

 उद्योग  मंत्री  जाजें  :  _
 गर  शराधिक

 दुष्टि  से
 ज़ीवक्षस  सहकारी

 deat  को  करने

 प
 केन्द्र  सरकार  दवारा  1972  के  अंत  में  बनाई

 गई

 योजना  के  भ्रन्तर्गत  श्रन्य  बातों  के  साथ-साथ  यह  कल्पना  की  गई
 थी  कि  जो  समितियां  संस्थागत  स्त्रोतों

 से  कार्यकारी पूजी  ले  रही  है  उन्हें  उस  समय  राज्य  सरकार  दवारा  लिये  गये  ब्याज  तथा  सम्बार्धित

 वित्तीय  caret  तीन  वर्ष  में  दिये  गये  ब्याज  की  दर  के  की  प्रतिपुति  करने  हेतु
 सरकार

 से  राजसहायता  मिलेगी  ।  प्रति  वर्ष  दी  जाने  वाली  ब्याज  की  राजसहायता की  दर  काय  समिति  दूवारा

 निकाली  जानी  थी  जिनमें  रिज  बैंक  are  इण्डिया  का  एक  प्रतिनिधि  सरकार  की  सिफारिश  पर  शामिल

 जाना  था  |  क्या  सहकारी  समितियों  को  दियें  जाने  वाले
 पूंजीगत

 ऋण
 दर  ब्याज

 की  वर्तमान  दर  58  प्रतिशत  है  जो  feta बैंक  श्राफ  इंडिया  दूवारा  1974 में  की  गयी
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 सिफारिशों पर  श्राघारित  है  ।
 उपयुक्त  योजनाओं

 के
 श्रनुसार  केरल  सरकार  को  निम्नलिखित  राशियां

 दी  गयी  हैं  oo
 —

 वष  ऋण  अनुदान

 (¥o  लाब
 लाख

 1973-74  e  95.24  4.76

 1974-75  80.00  20.00

 1975-76  80.00  20,00

 1976-77  e  114.00  17.00

 sae

 369.24  61.76

 योग  431.  00

 ट

 at

 राज्य  सरकारों  को  दिये  गये  ऋणों  पर  ब्याज  की  दर  वित्त  मंत्रालय दवारा

 समय पर  नियत  की
 गई  दरों  के  गांधार  पर  निश्चित

 की
 जाती  है

 ।  1976
 में  भारत  सरकार  ने  केरल

 सरकार
 से  मांग  की  थी

 कि  1973-74
 के  लिये  दिये  गये

 ऋण
 पर  राज्य  सरकार  59.0  ब्याज की  दर

 से  तथा  1974-75 के  लिये  दिये  गये  ऋण  पर  5 %  ब्याज  की  दर  से  केन्द्र  सरकार  को

 भुगतान करने  के  लिये  उत्तरदायी है
 ।  चूकि  राज्य  सरकार  2597  का  सहकारी  ब्याज  ले  रही थी

 इसलिये इसे  ऋण
 लेने

 ऋण  देने  में  ब्याज
 की

 दर  में  ग्रन्तर  के  कारण  हानि  उठानी पड़  रही थी  ।
 1

 पदनुसार  राज्य  सरकार
 ने  ब्याज  की  दर  5/55  %  से  घटाकर  23% तक

 कर  देने  की  मांग

 की  ।  उनका  श्रनुरोध  स्वीकार  नहीं  किया  जा  सका  |  1977  में  राज्य  सरकार  ने  aay

 पूर्व  wade  को  फिर  से  दुहराया  ate  कहां  कि  उन्होंने  9  भ्रक्तूबर  1976  A  सहकारी  समितियों

 द्वारा  दिये  जाने  वाले  ब्याज  की  दर  को  2407,  से  बढ़कर  तक  कर  देने  का  निश्चय  किया

 हैं  ।  राज्य  सरकार  ने  wade  किया  कि  9  श्रक्तूबर  1976..  तक  की  अवधि के  लिये  केन्द्रीय  सरकार

 की  ब्याज  की  दर  कम  कर  दी  जाये  ।  सम्बन्धित  प्राधिकारियों  के  परामर्श  से  केरल  सरकार  के
 श्रतुरोध

 पर  विचार किया  गया  था  श्रौर यह  संभव  नहींपाया गया  कि  किसी  एक  राज्य के  ब्याज  की  दर  के  संबंध

 में  अपवाद  किया  जायें  ।

 Shortage  of  Salt

 4076.  Shri  Chaturbhuj:  Will  the  Minister  of
 Industry

 be  pleased  to  state  :

 (a)  whether
 consumers  are  finding

 it  difficult  to  get  good  quality  salt  ;

 to  one  rupee  per
 (b)  whethef  prices  ण  salt  are  not  uniform  and

 the  traders  sell  it  ata  ate  varying  from  309.0  paise
 ड्

 (c)
 whether  salt  is  not  available  easily  in  rural  areas;  and

 (d)  numberofGovernment  Undertakings  producing  salt  and  the  number  of  authorised  dealers
 appointed  by  them  at  district  level  ?
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 The  Minister  of  Industry  (Shri  George  Fernandes)  :  (a)  No,  Sir.

 (0)  Yes,  Sir.  The  retail  prices  of  salt  vary  in  different  parts  of  the  country  maintly  because
 of  the  freight  component  which  depends  upon  the  distance  between  the  salt  producing  sources
 and  the  consuming  centres,

 (c)  No  complaint  of  non-availability  of  salt  has  been  received  by  Government  except  in
 respect  of  certain  areas  in  West  Bengal  where  temporary  shortages  had  developed  due  to  the
 bargemen’s  strike.

 (d)  There  are  8  Government  Undertakings  producing  salt  in  the  country  as  given  in  the
 Anneaure.  They  have  not  appointed  any  authorised  dealer  at  district  Jevcl.

 Statement

 Central  Government  Undertakings  :

 1.  Hindustan  Salts  Limited,  Jaipur.

 2.  Smabhar  Salts  Limited,  Jaipur,

 State  Gove  rnmen!  Undertakings  (including  Joint  Sector  Projects)  :

 3  The  East  Coas!  Salt  and  Chemical  Industries  Limited,  Sumadi  (Orissa).

 4  M/s.  Tainil  Nadu  Salt  Corporation,  Ramnathapuram  Distt.

 5  M/s.  Maharashtra  State  Cooperative  Fertilisers  and  Chemicals,  Distt.  Palgarh.

 6  M/s.  Marthi  Crystal  Salt  Co.  Ltd.,  Covelong.

 4.  M/s.  Gurunath  and  Sons,  Covelong.

 8.  M/s.  East  Coast  Salt  and  Chemicals  Ltd.,  Naupada.

 बम्बई  पत्तन  a  fra  स्थान

 4077.  श्र  जी०  एम०  त्रतातवाला  नौवहन  शौर  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 बम्बई  पत्तन
 पर

 पदों  के  कितने  स्थान  रिक्त  हैं  ;

 (a)  इन  fort  स्थानों  के  न  भरे  जाने  के  क्या  कारण

 क्या  झ्रापातकाल  के
 दौरान

 बम्बई  पत्तन  पर
 कर्मचारियों

 की  सेवा  निवृत्ति
 की  सामान्य

 प्राय  58  वर्ष  के  बजाय  50  55  वर्ष  की  प्राय में च्  ही  जबरदस्ती  सेवा  निवृत्त  कर  दिया  गया

 शौर

 क्या  जबरदस्ती  सेवा  निवृत्त  किये
 गये  कमंचारियों

 को  फिर
 से  सेवा

 में  झ्राने के  लिए

 कोई  विकल्प  दिया  गया  है
 ?

 प्रधान  मंत्री  मोरारजी  :  14  1977  को  1864.

 उपयुक्त  व्यक्तियों  की  अनुपलब्धता  के  कारण  समुद्री  कार्मिकों के  कुछ  पद  खाली

 पड़े  wer  पद  मितव्ययता के  तौर  पर  नहीं  भरे  गयें

 नहीं  ॥|

 प्रशन  नहीं  उठता  |
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 कोयले  से  संश्लिष्ट  पेट्रोल  के  उत्पादन  के  लिए  मार्गंदर्शों  संयंत्र  को  स्थापना

 4078.  श्री  TE  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  स्वर्गीय  डा०  जे०  सी०  घोष  द्वारा  तैयार  की  गई  परियोजना  के  ATATS  पर

 कोयले  से  संप्लिष्ट  पेट्रोल  के  उत्पादन  के  लिए  एक  मागगंदर्शी  संयंत्र  स्थापित  करने  हेतु  भूतपूर्व

 लियम  तथा  रसायन  मंत्नी  श्री  डी०  के ०  बरुप्ा  ने  सदन  को  श्राश्वासन  दिया

 क्या  इस  उद्देश्य के  लिए  केन्द्रीय  ईंधन  श्रनुसंधान  धनबाद  द्वारा  कोयले से

 तेल  निकालने  की  लुरागों  प्रक्रिया  उपयुक्त  पायी  गयी

 यदि  तो  क्या  सरकार  स्वर्गीय  डा०  जे०  सी
 ०  घोष  द्वारा  तैयार

 की
 गई

 योजना  के  भ्रनुसार  संश्लिष्ट  पेट्रोल  के  उत्पादन  के  लिए  कोई  मार्गदर्शी  परियोजना  स्थापित  करेगी  ?

 ऊर्जा  मंत्री  पी०  व  (77)  भूतपुवं  पेट्रोलियम  मंत्री  श्री

 डी०  के०  बर्रा  ने  26  1974  को  लोक  सभा  के  तारांकित  प्रश्न  १०  81  का  उत्तर  देते

 हुए  सदन  को  केवल  इस  निणंय  की  जानकारी  दी  थी  कि  विज्ञान  तथा  प्रौद्योगिकी  राष्ट्रीय  समिति

 तथा  योजना  श्रायोग  द्वारा  किये  गये  समन्वेषी  श्रध्ययन  के  आधार  पर  कोयले  से  तेल  बनाने  के  लिए

 एक  संग्रंत्र  लगाने  की  साध्यता  का  श्रध्ययन  करने  के  लिए  एक  दल  का  गठन  किया  जाना  है  इस

 बारे  में  कार्यान्वयन  के  निर्णय  रिपोर्ट  के  झ्राधार  पर  किये  जायेंगे  ।

 सरकार  ने  डा०  Ho  अ्रार०  चक्रवर्ती  की  में  एक  विशेषज्ञ  दल  का  गठन

 1974  में  किया  ।  इस  दल  ने  भारत  तथा  विदेशों  में  उपलब्ध  प्रक्रिया  प्रौद्योगिकी  की  पुनरीक्षा

 करके  grat  रिपोर्ट  ata,  1977  में  प्रस्तुत  कर  दी  इस  रिपोर्ट  की  सरकार  द्वारा  जांच  की

 जा  रही

 नम्बर  6,  राष्ट्रीय  राजपथ  पर  जीरा  नदी  पर  पुल

 4079.  श्री  गणनाथ
 :  नौवहन  श्रौर  परिवहन मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  जिला  उड़ीसा  में  बाढ़गढ़  में  नम्बर  6,  राष्ट्रीय  राजपथ  पर  जीरा

 नदी  पर  पुलਂ  के  निर्माण  कार्य  काफी  समय  से  स्थगित  श्रौर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 प्रधान  मंत्री
 सोरारजी  :  ate

 क्योंकि  कार्यपालक  एजेंसी  द्वारा  स्वीकृत  डिजाइन  स्तरों  से  ऊंचे  भ्रसुरक्षित  स्तरों  पर  श्राठ

 में से  पांच  कुंएदार  नीवों  को  डाट  लगाने  के  कारण  कार्य  बन्द  किया  गया  ।

 ate
 विस्तृत  जांच  करने  के  पुल  की  सुरक्षा

 को
 सुनिश्चित  करने  के  लिए  सुरक्षात्मक

 उपायों  को  भ्र  ब  अंतिम  रूप  दिया  गया  है  श्र  राज्य  सरकार  काय
 को

 पुरा  करने  के  लिए  उन्हें
 25  1977  को

 पहले  ही  प्राप्त  टेंडरों  पर  कार्यवाही  कर  रही

 39



 Cima ns
 Written  Answers  Asadha  29,  1899  (Saka) ्  San ee  ee  न कहन उ च्

 Marders  in  nion  t  ritories

 4080.  Dr.  Laxminarayan  Pandeya  e  Will  the  Minister  of  Home  Affairs  be  pleased
 to  state  ;

 (a)  the  number  of  cases  of  murder  registered  in  the  Union  Territories  during  the  last  three
 months;  and

 far
 (b)  the  number  of  cases,  out  of  them,  in  which  arrests  have  been  made  in  this  connection  so

 The  Minister  of  Home  Affairs  (Shri  Charan  Singh)  :  (a)  and  (b).  According  to
 information  available,  62  cases  of  murder  were  registered  in  Andaman  &  Nicobar  Islands,
 Arunachal  Pradesh,  Chandigarh,  Dadra  &  Nagar  Haveli,  Delhi,  Goa,  Daman  &  Diu  and  Laksha-

 weep  during  the  relevant  period.  The  number  of  casesin  which  arrests  have  been  made  is  38.
 Information  in  regard  to  the  Union  territories  of  Mizoram  and  Pondicherry  is  being  ascertained.

 ~
 facet  में  (a  )  फिल्में  दिखाया  जाना

 4081.  श्री  मुख्तियार  fag  मलिक  :  क्या  सुचना  श्रौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  दिल्ल  दिल्‍ली  की  कुछ  श्रालीशान  कालोनियों  में

 चोरी-छिपे  नीली  फ़िल्में  दिखाई  जाती  श्रौर

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  इस  मामले  में  कोई  जांच  करने का  विचार  है  ?

 सुचना  श्नौर  प्रसारण  मंत्री  लाल  कृष्ण  इस  प्रकार  कोई  मामला

 सरकार  के  ध्यान  में  नहीं  श्राया  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  |

 Propaganda  regarding  discrimination  between  north  and  south

 4082.  Shri  Arjun  Singh  Bhadoria  Will  the  Minister  of  Home  Affairs  be  pleased
 to  state:

 (a)  whether  it  isa  fact  that  Congress  President  Shri  Brahmananda  Reddy  and  the  former

 Finance  Minister,  Shri  C.  Subramaniam  have  made  a  propaganda  in  Tamil  Nadu  that  there  is
 a  discrimination  between  the  North  and  South;  and

 (b)  whether  considerable  harm  tothe  country  is  apprehended  as  a  result  of  such  irresponsible
 speeches;  and  if  so,  the  action  proposed  to  be  taken  by  Government  against  such  persons  ?

 Minister  of  Home  Affairs  (Shri  Charan  Singh)  :  (a)  and  (b).  Facts  are  being
 ascertained.

 के  दौरान  फिल्मों  के  प्रदर्शन  को  स्थगित  करना

 4083.  डा०  मुरलीमनोहर  जोशी  :  क्या  सुचना  श्रौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 सैंसर  से  प्रमाणपत्न  प्राप्त  करने  के  पश्चात्‌  श्रापातकाल के  दौरान
 जिन  फिल्मों

 के

 asta  को  स्थगित  किया  गया  उनके  शीर्षक  क्या  हैं  तथा  उन  पर  प्रतिबन्ध  लगाने  के  क्या  कारण  q;

 (@)
 की  समाप्ति के  पश्चात्‌  जिन

 फिल्‍मों  के  प्रदर्शन  की  अनुमति  दी  गई  उनका

 ब्यौरा  क्या
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 1975,  1976  पौर  1977  में
 फिल्म  aat  ale

 भ्रयवा  सरकार  द्वारा  जिन  फिल्मों

 की  प्रमाणपत्र नहीं  दिये  गये  उनके  शीषंक  कया  हैं  तथा  उनको  न  दिये  जाने  के  क्या  कारण

 पर

 जो  फिल्में  सरकार  को  अ्रभिरक्षा  से  गुम  हो  गई  हैं  उनके  शीर्षक  क्या  हैं  ्र  क्या  इसके

 लिए  जिम्मेदारी  निर्धारित  कर  दी  गई  है  ate  यदि  तो  उसके  क्या  परिणाम  निकले  ?

 सुचना  श्रोरਂ  प्रसारण  मंत्री  लाल  कृष्ण  श्रडवानी )  स्थिति  के  दौरान

 i  nr
 निम्नलिखित  फिल्मों  को  सार्वजनिक  प्रदर्शन  निलम्बित  किया  गया  था  — om

 फिल्म का  नाम  निलम्बन  के  कारण

 1,  शास  म्रश्लीलता  र  |

 तातम्माकला  )  सावंजनिक  व्यवस्था  के  विरुद्ध  |

 ्रांघी  देश  की  सुरक्षा  के  हितों  ate  सावंजनिक  व्यवस्था  के

 विरुद्ध  ale  विभिनत  श्रपराध  करने  के  लिए

 उकसाना  |

 सलाखें  अ्रत्यधघिक  हिसा  त्रौर  भ्रश्लीलता  ।

 दस  नम्बरी  अ्रत्यधिक  हिंसा  तथा  कानून  श्रौर  व्यवस्था  के  लिए

 उत्तरदायी  सावं  जनिक  सेवा  का  करना  |

 काम  शास्त्र

 गुप्त  शास्त्र

 स्त्री  पुरुष

 इन  फिल्‍मों  का  प्राशय  यौन  शिक्षा  देना  था  ग्नौर  इनको

 10.  वाझके  रहस्यम्‌  अ्रश्लील  ग्रौर  करार  दिया  गया  था  ।

 11  मम  कले

 12  गुप्त  ज्ञानमु

 13
 |

 दम्पति  रहस्यम्‌  J  नल ण णा re  ee

 उक्त  13  फिल्मों  में  से  यौन  शिक्षा  से  संबंधित  सभी  श्राठों  फिल्मों  पर  उपरि  उल्लिखित

 कारणों  से  प्रतिबंध  लगाया  गया  था  ।

 निम्नलिखित  फिल्मों  के
 बारे

 में  निलम्बन के  श्रादेश  स्थिति  के  दौरान  हीं  वापस

 ले  लिये  गये  थे

 1  .  झाईना  (fara) )

 तातम्माकला
 )

 z  '
 आँधी

 ~
 4  सलाखें  (fet)

 5  दस  नम्बरी  (fer)
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 star
 कि

 संलग्न
 में

 दिया  गया  है  में  रखा  गया  देखिए
 संख्या

 केवल  एक  ही  फिल्म  कुर्सी  काਂ  (ferdt) TH ee SI गुम  हुई  केन्द्रीय  जांच  ब्य्रो
 जिसने इस  मामले  में  जांच  कहा  है

 कि
 फिल्म  को  ase

 कर
 दिया  गया  है  केन्द्रीय  जांच

 ब्यूरो  ने  इस  मामले  में  भूतपूर्व  केन्द्रीय  सुचना  att  प्रसारण  मंत्री  श्री  विद्याचरण  शक्ल  ah  मैसर्ज

 मारुति  गड़गांव  के  प्रबन्ध  निदेशक  श्री  संजय  गांधी  के  विरुद्ध  पहले  ही  श्रभियोजन

 वाहियां  शरू  कर  दी  हैं  ।  मामला  तब  न्याय  निर्णयाधीन  है  ।

 Decrease  in  Pay  Bill  of  Dhaudi  Group  of  Coal  Mines  under  Coal  India  Limited
 (Central  Zone)

 4084.  Shri  Ramdas  Singh:  Will  the  Minister  of  Energy  be  ple eased  to  state:

 (a)  whether  the  pay  bill  of  the  Dhaudi  Group  of  Coal  Mines  under  the  Central  Zone  of
 Coal  India  Ltd.,  has  come  down  by  Rs.  8  lakhs  to  Rs.  10  lakhs  per  month  with  effect  from  and
 April,  1977  without  affecting  coal  production  in  any  way;

 (b)  ifso,  the  reasons  therefor;  and

 (c)  action  taken  against  the  corrupt  officers  responsible  for  the  same?

 The  Minister  of  Energy  (Shri  P.  Ramachanaran):(a)  No.  Sir,  During  the  quarter  ended
 June,  1977,  the  average  monthly  Wage  Bill  in  the  Dhori  Group  (not  Dhaudi  Group)  of  collieries
 was  Rs.  45°36  lakhs  as  compared  to  the  average  monthly  Wage  Bill  of  Rs.  47°43  lakhs  during  the
 quarter  ended  March,  1977.  During  the  quarter  ended  June,  1977  the  coal  production  was 3°  02
 lakh  tonnes  and  overburden  removal  was  3°35  lakhs  cubic  metres  As  compared  to  this,  coal  pro-
 duction  was  3°87  lakhs  tonnes  and  overburden  removal  was  3°54  lakhs  cubic  metres  during
 the  quarter  ended  March,  1977

 (७)  The  reduction  in  wages  corresponds  approximately  to  fallin  production  and  overburden
 removal

 (c)  Does  not  arise

 गोशा  के  कुन्बो  are  ats

 +e}  कायक 5.  श्री  प्रवन्त  दवे  :  क्या  मत्रा  परे  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार ने  8  1977  के
 में

 ं
 प्रकाशित इस  के  समाचार

 को  देखा  है  कि  art  के  छुन्बी  शौर  गौड़  अपने  पुराने  वैमनस्य  श्रौर  श्रन्धविश्वास  के  कारण  साहुकारों

 ait  पंसारियों  के  शिकार  होते

 (@)  तत्सम्बन्धी  तथ्य  कया  भ्ौर

 सुधार  करने  के  लिए  सरकार  ने  क्या उक्त  दो  कबीलों  के  जीवनस्तर में

 कार्यवाही की  है  भ्रथवा  करने  का  विचार  है
 ?

 गह  मंत्री  चरण  जी  श्रीमान ।

 तथा  दमण  व  दीव  की  सरकार  ने  चित  किया  है  कि  दक्षिणी  गोशा  में

 कनकोना  तालुक  में  ग्राम  कोटिगांव  की  जनसंख्या लगभग  1900  व्यक्तियों  की  है  तथा  इस  जनसंख्या
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 के  लगभग  90  प्रतिशत  लोग  कुन्वी  जाति के  हैं  ।  गांव को  संचार  व्यवस्थायें  कठिन हैं  aa

 दमण  व  दीव  सरकार  के  पास  इस  क्षेत्र  के  लिए  परिवहन  तथा  संचार  सुविधाओं  का  विस्तार  करने

 के  लिए  योजनाएं  चंकि  गांव  में  चिकित्सा  सुविधायें  संतोषजनक  नहीं  थीं  adit  लगभग

 माह  पूर्व  गांव  में  एक  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्र  खोला  गया  है
 ।  गांव

 के  विभिन्न  वार्डों  में
 4  प्राथमिक

 पाठशालाएं  स्थित  हैं  गांव  के  विभिन्न  भागों  के  5  किलोमीटर  में  मिडिल  सकल  तथा  हाई  कल

 स्थित  भ्रधिकतर  शैक्षिक  सुविधायें  पर्याप्त  यह  सच  है
 कि

 गांव  के  9  भूमिहीन  व्यक्तियों

 को  पोनसुईमल  नामक  स्थान  पर  वन  भूमि  निःशुल्क दी  गई  थी  ।  भूमि
 को

 वन  उपज
 की

 कीमत

 वसुल  करने  के  बाद  मुक्त  कराया  गया  था  ।  किन्तु  स्थानीय  कम्यूनिडेड  प्राधिकारियों  ने  इस  भूमि

 को  मक्त  कराने  के  विरुद्ध  न्यायालय  से  स्थगन  area  ले  लिया

 जहां  तक  श्रावश्यक  उपभोक्ता  सामग्री  की  उपलब्धता  में  कठिनाइयों  का  सम्बन्ध

 1977  में  गांव  में  एक  सहकारी  उचित  दर  दुकान  खोली  गई  थी  ।  इसके  श्रतिरिवत  निवासियों  की

 प्राथमिक  श्रावश्यफताओ्ों  को  पूरा  करने  के  लिए  3  छोटी  पंसारी  दुकानें  हैं  दुकानदारों  द्वारा

 सियों  &  भ्रधिक  मलय  वसुल  के  बारे  में  कोई  शिकायत  नहीं  रही  है  ।  दमण व  दीवਂ

 सरकार ने  कहा  है  कि  ag  यह  सुनिश्चित करने  के  लिये  श्रधिक  सतक  रहेगी कि  साहकारों  द्वारा

 कुनबा  तथा  गोड  का  शोषण  न  हो  ।  नागरिक  संभरण  की  स्थिति  संतोषजनक  है  ।  गोझा  सरकार  ने

 सुचित  किया है  कि  उनका  बेहतर  परिवहन  तथा  संचार  सुविधायें  शीघ्र  प्रारम्भ  करने  विचार  है  ।

 ल्निपुरा  श्रादिवासी  क्षत्रों  में  तेज  गति  से  विकास

 4086.  श्री  fafta  faxaza  वमन  कया  uF  मंत्री यह  बताने  की  ्  कि

 क्या  पिछड़े  तथा  झ्रादिवासी  क्षेत्रों  क  तेज  गति  से  विकास  के  लिए  सरकार की  नीति  के

 marae  में  ऐसे  विकास  के  लिए  ल्लि५रा  में  कुछ  क्षेत्रों  का  सीमांकन किया  गया  है

 यदि  तो  उन  क्षेत्रों  का  ब्यौरा  कया  है

 कौन-कौन  सी  विकास  योजनाएं  तैयार  की  गई  हैं  ate  उन  पर  कितनी  लागत  श्रायेगी

 wie

 चाल्‌  ag  के  दौरान  क्या-क्या  लक्ष्य  प्राप्त  किये  जाने  हैं
 ?

 गृह  मंत्रो  चरण  :  तथा  (a).  त्रिपुरा के  लिए  एक  उप-योजना  अधिकांशत

 झादिवासी  क्षेत्रों  को  मिलाकर  तैयार
 की

 गई  हैं
 ।  इस  उप-योजना में  उत्तरी  पश्चिमी  त्रिपुरा

 तथा  दक्षिणी  त्रिपुरा  के  जिलों  के  461  गांव  ara  हैं  ।

 तथा (=)  त्रिपुरा  की  श्रादिवासी  उप-योजना  में  राज्य  योजना  धनराशि  में  से  वर्ष

 1977-78 के  लिए  क्षेत्रवार  लक्ष्यों  का  विवरण  संलग्न  है  ।  इसके  श्रतिरिक्त  केन्द्रीय

 सरकार  ने  त्रिपुरा  के  उप-योजना  क्षेत्र  के  लिए  विभिन्न  कार्यक्रमों  के  लिए  चालू  वर्ष  के  दौरान
 83  लाख

 रुपए
 की

 विशेष  केन्द्रीय  सहायता  श्रावंटित  की  है
 ।

 43



 Written  Answers
 ena
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 To

 aq  1977-78  के  लिए  fager  में  श्रादिवासी  उप-योजना  के  लिए  क्षे  त्रवार  परिव्यय

 योजना  धनराशि  स े)

 faata-witd  लाखों

 1.  कृषि  तथा  संबद्ध

 oma  —

 24 भूमि  सुधारों को  छोड़कर  कृषि

 e  12 भूमि  सुधार

 ब  20 लघु  सिंचाई

 ध  53 भू  तथा  जल  संरक्षण

 खाद्य

 16 पशु  पालन

 डेरी  विकास

 e

 वन  के  42

 कृषि  वित्तीय  संस्थानों  में  निवे  श  क

 जोड़  :  कृषि  तथा  संबद्ध  सेवायें
 196

 2:  क  11 सहकारिता

 3  wet  तथा  विद्युत  विकास

 बाढ़  नियंत्रण  परियोजनाएं

 e  e  12
 विद्युत

 जोड़  जल  तथा  विद्युत  विकास
 15

 4.  उद्योग  तथा  खनिज  e qaTa

 ग्राम  तथा  लघु  उद्योग  cd  16

 5.0  परिवहन तथा  संचार

 सड़क  पुल  e  td  70
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 REP  ere

 6
 सेवायें

 31
 सामान्य  शिक्षा  तथा  संस्कृति  को  छोड़कर

 चिकित्सा लोक  स्वास्थ्य  तथा  सफाई
 35

 20
 मल  निकास  तथा  जल  प्रदाय  e

 पुलिस  श्रावास  को  छोड़कर  श्रावास  क  19

 अनुसूचित  भ्रनुसुचित  जनजातियां  ्

 तथा  श्रन्य  पिछड़े  वर्गों  का  कल्याण  45

 समाज  कल्याण  e

 पा पोषण hE  कै  क

 152 जोड़  :  सामाजिक  तथा
 सामुवाधिक

 सेवायें
 क  याय  ey  लाली  ae  दाया

 o  460 कुल  जोड़ 2
 ह  ि  कि

 मध्य  प्रदेश  में  श्रवध  रूप  में  हथियार  बनाने  वाला  कारखाना  पाया  जाना

 4087.  श्री  श्रार ०  बी०  स्वामीनाथन :  कया  गुह  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  मध्य  प्रदेश  राज्य  में
 1977

 में  हथियार  बनाने  के  दो  कारखाने  पाये  गये  हैं
 ;

 क्या  बनायें  जा  रहे  भ्राग्नेयास्त्र  विदेशी  मार्क  के  थे  ;  और

 यदि  तो  उत्तरदायी  ठहराये  गये  व्यक्तियों  के  अविरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 गह  मंत्री  चरण  :  से  (71)  सूचना  एकत्र  की  जा  रही है  ae  उसके  प्राप्त

 होने  पर
 सभा  के

 पटल
 पर

 रख  दिया  जाएगा
 ।

 श्रव्य  तथा  दुश्य  प्रचार  निदेशालय  के  विज्ञापनों  प्रचार  सामग्री  का  प्रकाशन

 4088.  श्री  पी०  जी०  मावलंकर  :  TTA  श्रौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे

 कि

 वर्ष
 1975

 शर  1976  में  समाचारपत्रों  शर  अरन्य  सुचना-माध्यमों से  प्रकाशित  किए

 गए  श्रव्य  तथा  दृश्य  प्रचार  निदेशालय  के  विज्ञापनों  श्र  प्रचार  सामग्री  की  स्वरूप  श्रौर  विषय

 क्या  हैं  ;

 उनकी  कुल  लागत  are  संक्षिप्त  ब्यौरा  क्या  है  ;

 क्या  प्रचार  सामग्री  अथवा  आ्रांशिक  रूप  से  पक्षपातपूर्ण  राजनीतिक

 प्रचार  wie  किसी एक  व्यक्ति  अ॑थवा  व्यक्तियों  का  प्रचार  ara  थी  ate  यदि  तो  भविष्य में  किसी

 सरकार  द्वारा  इस  प्रकार  के  SeratT  को  रोकने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ?
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 सुचना  ale  प्रसारण  मं म

 चार  उ

 at  (ait  लाल  कृष्ण  :  वर्ष  1975  श्रौर  1976  के
 दौरान  विज्ञापन  ate  ger  प्र  SEN  twas  a  रा  जारी  किए  गए  विज्ञापन  ale  प्रचार  समग्री  इस
 प्रकार  थे

 णਂ
 eee

 वर्ष  विज्ञापन  मुद्रित  प्रदर्शनियां
 सख्या

 पुस्तिकाएं  श्रादि
 i

 a  1975-76  क  12,126  255  1439
 2

 1976-77  e  11,474  362  1870
 ee  AD  AD  teem  Ran  Rh  thls  de  AS

 उपर्युक्त  प्रचार  प्रयत्न  का  काफी  बड़ा  भाग  श्रापात  स्थिति  श्रौर  date  चलाए  गए
 विभिन्न  कार्यक्रमों  के  गुणगान  तक  सीमित  विज्ञापन  ste  दृश्य  प्रचार  निदेशालय  ने  विशेषकर

 आपात  स्थिति  के  alfa  में  होडिंगों  वस  पैनलों  शझ्रादि  के  मध्यम  से  व्यापक

 बहय  प्रचार  भी  किया  ।

 कला

 लगभग  लागत
 प्रचार

 का
 साध्यम  aaa

 1975-76  1976-77

 रुपयों  रुपयों  में  )

 e  223  285

 मृद्रित भ्  प्रचार  e  e  127  148

 प्रदर्शनियां  शक  18  25

 37 बाहू य  प्रचार  e  e  32

 21  23 प्रचार  सामग्री  का  वितरण

 re  es  Ss  ee  em  a  ao  A  I

 योग  421  518

 लिवालों  eee  eed  ce  re  a

 विज्ञापन  और  दृश्य  प्रचार  निदेशालय  का  विभिन्न  क्षेत्रों  में  भूतपूर्व  सरकार  के  कार्यक्रमों

 are  gray  उपलब्धियों  को  प्रतिविम्बित  करने  के  लिए  ate  विशेष  कर  ara  स्थिति  के  में

 व्यापक  उपयोग  किया  गया  था  ।

 सरकार  वस्तुनिष्ठ  ्रौर  निष्पक्ष  प्रचार  के  पक्ष  में  हैं ग्रोर  श्रब  विज्ञापन  श्रौर  दृश्य  प्रचार  निदेशालय

 का  तदनुसार  उपयोग  किया  जा  रहा  है
 ।

 गुजरात  में  बिजली  कौ  कमी  का  श्रौद्योगिक  उत्पादन  पर  प्रभाव

 4089.  श्री  प्रसन्नभाई  मेहता
 :

 क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने की  करेंगे  कि  :

 (®)  क्या  गुजरात  में  बिजली  की  कमी  का  प्रौद्योगिक  उत्पादन  पर  बुरा  प्रभाव  पड़ा  है  ;  श्रौर
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 राज्य  में  विजली  की  पूरी  सप्लाई  Da a  तक  सिलने  लगेगी  ?

 ऊर्जा  मंत्री  पी०  :  नहीं  ।

 बिजली  की  श्रपनी  समग्र  झावश्यकताएं  पूरी  करने  में  समय  है

 ted  Arete
 देक्नीकल

 सविवेज  लिमिटेड  का  facat  जल  प्रदाय  एवं  मल

 निस्तारण  संस्थान  के  साथ  सोदा

 4090.  श्री  ज्योतिमं्र, बसु ag  :_  क्या  गृह  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  उस  सौदे  की  कोई  जांच  श्रारम्भ  की  है  जो  मारूति  टेक्नीकल

 लिमिटेड  ने  दिल्‍ली  जल  प्रदाय  एवं  मल  निस्सारण  संस्थान  के  साथ  किया  गया

 शर

 यदि  तो  उस  जांच  के  परिणाम  कब  तक  प्रकाशित  किये  जाने  की  संभावना
 है

 कब  तक  मुकदमा  चलाये  जाने  की  संभावना  है
 ?

 गृह  मंत्रों  चरण  (#7)  जी  श्रीमान

 इस  संबंध में  एक  मामला  24-5-1977 को
 केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  द्वारा  दर्ज  किया  था

 और  जांच  के  परिणामस्वरूप  एक  wr  पत्र  भ्रष्टाचार  निवारण  अधिनियम  की  धारा  5(1)  (st)  )/

 5(2)  के  साथ  पठित  भारतीय  दण्ड  संहिता  की  धारा  तथा  श्रष्टाचार  निवारण  श्रधिनियम  की

 धारा  5(  2)  श्रौर  भारतीय  दण्ड  संहिता  की  धारा  109  के  अधीन  सर्वश्री  संजय  गांधी  तथा  शार  ०सी  ०

 Tag  के  विरुद्ध  के  विशेष  न्यायाधीश  के  ana  जांच  ब्यूरो  द्वारा  14  1977

 द्वीयर  किया  mare  !

 लघु  उद्योगों  की  प्रगति

 foar  sherry  santo  1.0
 4091.  ६... |  ६२५९  प्याप्य रग  कप |  है  Sat  मन्त्रों  यह  बताने  की  कृपा  करग  कि  :

 क्या  लघु  विशेषकर  परम्परागत  लघु  उद्योगों  के  विकास  की  प्रगति  लगभग

 संगप्य  रही

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया

 (77)  इन  उद्योगों  की  प्रगति  में  शौर  तो  अता  लाने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 उद्योग  मंत्रो  जाजें  फर्ान्डीस  )
 :  नहीं  ।

 उद्योग  निदेशकों  से  प्राप्त  सुचना  के  उनके  रजिस्टरों  में
 दर्ज  एककों

 की

 संख्या  19724  5
 लाख  से  बढ़  कर

 1976
 में  3  लाख  हो  गई  थी  ।  इसी  अवधि में  विकास

 लघु  उद्योग  के  अधीन  वाले  लघु  उद्योगों  का  उत्पादन  2,900  करोड़  रु०  से  बढ़  कर  6,700  करोड़

 रुपए  हो  गया  था  ।  खादी
 शौर  ग्रामोद्योगों  का  उत्पादन  जो  1972-73  में  140.7  करोड़  रुपए  था  ,

 1975-76 में  बढ़  कर  195.  23  करोड़  रुपये  हो  गया  था  |
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 वर्ष  1977-78  के  केन्द्रीय  बजट  में  समस्त  ग्रामीण  लघु  उद्योग  क्षेत्र
 के  प्रावधान

 में  गत  ह  को  अपेक्षा  46  प्रतिशत की  वुद्धि  की  गयी  है  ताकि  इन  उद्योगों  की  प्रगति  में  तेजी  लाई  जा

 सके  ।  खादी  ate  ग्रामोद्योगों  को  अतिरिक्त  वित्त  उपलब्ध  कराने  के  लिए  नें  घित्तीय  संस्थातरों  से

 रियायती  ब्याज  दर  पर  वित्त  उपलब्ध  कराने  लिए ce  ब्याज  सहायता  योज़ना के  लिए
 हाल

 ही
 में

 मंजूरी दी  है  ।

 राज्य  सरकारों  को  16  नारों  का  तया  पेनल  भेजना

 4092.  श्री  एस०  जी०  मुरुगैयन  :
 क्या  सुचना  श्रौर  प्रसारण  मन्ता  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 fa :

 कया  सरकार  ने  राज्य  सरकारों  को  श्रादेश  दिए  हैं  कि  zoe  कार्यक्रम  के  बारे  में

 नारों  तथा  डिजाइनों  सम्बन्धी  सभी  खड़े  बड़े  विज्ञांपन  बो्ड'बदल  दिए  जाये  ;

 क्या  सरकार  ने  सरकारों  को  16  नारों  का
 नया  पैनल  भेजा

 श्रौर

 (at)  हां,तो तो  ये  नारे क्या  हैं  ?

 सुचना  तौर  प्रसारण  मंत्री  लाल  कृष्ण  :  से  Gy)
 .  राज्य  सरकारों  को

 जो  श्रापात  स्थिति  से
 यह  सलाह दी  गई  है  कि  वे  प्रापार  स्थिति  के  दौरान

 प्रदर्शित
 किए  गए

 16
 न

 सम्बन्धित नहीं  को  छोड़  कर  शेष  सभी  नारों
 को

 हटा  ले
 ।

 उक्त  16  नारों
 की

 सूर्च  संखग्न  है  ।

 विवरण

 1.  सच्चे  भारतीय  बनिये  -  भारतीय  माल  खरीदिए

 कश्मीर  से  कन्याकमारी  तक  भारत  एक  है

 अ्रनेक  एक  राष्ट्र  हमें  इस  पर  गें  है

 भारत  एक  राष्ट्र  है-ग्रा  इए  इसे  मजबूत,और  aT  बनाएं

 बडा  होना  श्रच्छा  है  किस्तु  बड़प्पन  उससे  भी  है

 6  देरी  से  भ्रष्टाचार  को  बढ़ावा  मिलता  है

 देरी  से  निराशा  फलती  है
 -

 जल्दी  काम  निपटाइए

 समय  श्रमूल्य  है  -
 समय  की  बरबादी  मत  कीजिए

 रेलवे  array  ही  सम्पत्ति  है
 -

 इसे  साफ  रखिए

 10  रेलवे  झापकी  ही  सम्पत्ति  है-इसकी  रक्षा  कीजिए

 11  सरकारी  काम  जनता  की  सेवा

 काम  जल्द  निपटाइए  :  देश  को  ant  बढ़ाइए 12

 13  ईमानदार  श्रौर  farce  कर्मचारी  की  सभी  कद्र  करते  हैं

 14  परिश्रम  के  भ्रलावा  त्रौर  कोई  रास्ता  नहीं

 15  सौजन्य  श्ौर  नमृता  से  सभी  खुश  हैं

 16  गाँवों  की  खुशहाली
 :  सबकी  खुशहाली
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 facet  परिवहन  निगम  को  बलों  को  a  ( seateretett

 4063.  श्री  सुखदेव  प्रसाद  वर्मा  कया  नौवहन ate  परिवहन  मन्त्री  यह  बताने की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  अधिकांश  मार्गों  पर  विशेषकर  भीड़-भाड़  के  घाटों  में

 दिल्‍ली  परिवहन  निगम  की  बसों  की  rar  )  को  नियमित  रूप  से  बनाये  नहीं  रखा  जा  रहा

 अर

 यदि  तो  बसों की  श्रावृत्ति में  सुधार  करने  के  लिए  सरकार  का  क्या  ठोस  कदम  उठानें

 का  विचार  है  ?.

 Soars: ae
 प्रधान  मंत्री  हाँ  ।  सायं  के  व्यस्ततम समय  में

 रसवान

 श्रनियमितता  10  प्रतिशत  से  15  प्रतिशत  के  बीच  होती  है  ।

 (a)  लुप्त  फेरे  सड़क  पर  बसों  के  खराब  हो  जाने  तथा  बसों  की  मरम्मत के  लिए  रोकने

 के  कारण  से  होते  हैं  ।  दिल्‍लीं  परिवहन  निगम  wot  बस  बेड़े  के  ग्रनुरक्षण में  सुधार  लाने  के

 लिए  कार्यवाही  कर  रहा  है  ।

 film  ‘Kissa  Kursi  Ka’

 094.  Shri  Phool  Chand  Verma:

 ing  be  pleased  to  state:
 Will  the  Minister  of  and  Broadcast-

 (a)  whether  Government  have  made  an  inquiry  from  the  former  Minister  Shri  Vidya  Charan
 Shukla  about  the  film  Kursi  Kaਂ  which  was  stolen  from  the  almirah  of  the  Ministry;  and

 (b)  if  so,  the  detailed  information  in  this  regard?

 The  Minister  of  Information  and  Broadcasting  Shri  L.  K.  Advani):  (a)  &
 (b)  An  investigation  into  the  case  relating  to  the  film  Kursi  Ka’  was  conducted
 by.  the  Central  Bureau  of  Investigation,  at  the  instance  of  Government,  and  on  the
 basis  of  their  findings,  the  C.B,I.  have  launched  prosecution  under  Section  120-B  read  with  409
 IPC,  435/201  IPC  and  substantive  offences  under  Sections  409,  435  and  201  | है 2 हिਂ  against  Shr
 Vidya  Charan  Shukla,  former  Union  Minister  for.  Information  and  Broadcasting  and  Shri  Sanjay
 Gandhi,  Managing  Director,  M/s.  Maruti  Limited,  Gurgaon.  The  matter  is  now  sub-judice.

 खनन  उद्योग  के  राष्ट्रीयकरण  के  प्रभाव

 4095,  श्री  चित्त  क्या  ऊर्जा  मन्ती  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ॥

 क्या  सरकार  को  गत  13  मई  को  इण्डियन  माईनिंग  प्रतिनिधिमण्डल  से

 उद्योग  के  से  प्र भावों  के  बारे  में  ज्ञापन  मिला  ्रौर

 यदि  तो  सरकार  की  उस  पर  कया  प्रतिक्रिया है  ?

 ऊर्ज  मंत्री  पी०  हो

 सरकार  को  प्रस्तुत  ज्ञापन  की  जांच  की  जा  रही  है  ।
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 राष्ट्रीयकृत  कोयला  खानों  की  award  श्रौर  ऋण

 4096.  डा०  बतन्त  कुमार  कया  ऊर्जा  मन्त्नी  यह  वतानें  की  करेंगे  कि  a

 क्या  राष्ट्रीयकृत  कोयला  खातों  ने  कोयला  खान  1973  के  भ्रन्तर्गत  सरकार

 द्वारा  उनके  भ्रघिग्रहण  पर  शपवा  उससे  पूर्व  सप्लायसं  द्वारा  कोयला  खानों  को  दिये  गये  स्टोसे  श्रौर

 करणों  के  बकाया  feat  का  भुगतान  करना

 यदि  तो  सप्लायर्स  को  सुंची  क्या  है  ate  उनकी  कितनी  राशियां  31  1977

 के
 fea  बकाया  थीं

 क्या  सरकार  नें  कोयना  खात  राष्ट्रीयकरण  1973  की  घारा  22  के  ग्रतुसार

 के  दिन  को  देयतातओं  ate  ऋणों  को  भी  अपने  ऊपर  ले  लिया  और

 क्या  सर्द  चम्वर  ग्राफ  कलकता  ने  प्रधान  मन्त्री  की  श्रपील  की  है  कि  सरकार

 सप्लायसें  की  शिकायतों  को  दूर  करें  ate  यदि  म्रितियम  में  कोई  कमी  तो  उसे  दुर  किया  जाये  ?

 ऊर्जा  मंत्री  पी०  नहीं  ।  कोयला  खान  (arsdtaecr)  अधि

 1973  के  ware  सरकार  में  निहित  खानें  सब  प्रकार  की  देनदारियों  से  मुक्त  इसलिए  राष्ट्रीय

 करण्ग  से  पहले  को  बकाया  राशि  का  दायित्व  Mags  मालिकों  पर  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 नहीं  ।  झ्धिनियम  की  धारा  22  में  केवल  दावों  के  sraftaaar  का  क्रम  दिया  गया  है

 जो  HIGa  मालिकों  के  frag  भुगतान  झायुक्त  के  सामने  प्रस्तुत  किए  जाते  हैं  ।

 ज  जो  हां  ।  मचण्डस  चैम्बर  ग्राफ  कामर्स  ने  9  1977  को  प्रधान  मन्त्री  को  अभिवेदन

 दिया  था  जिससे  कि  सप्लायरों  को  देय  धनराशि  के  उच्च  प्राथमिकता  के  श्राधार  पर  भुगतान  किए  जाने

 का  अनुरोध  किया  गया  था  ।  सरकार  के  विद्यमान  को  संशोधित  करना  श्रावश्यक  नहीं

 समझा  क्योंकि  इनका  निर्धारण  देश  के  सामान्य  कानन  तथा  श्रमिकों  को  देयराशि  को  ध्यान  में  रख  कर

 संतद  द्वारा  पांति  विचार  के  बाद  किया  गया  था  फिर  भी  शीघ्र  भुगतान  के  प्रयास  किए  जा
 रहे  हैं  ।

 तिहाड़  जेल  में  ्  शोभराज  के  सेल  पर  छापा  मारना

 4097.  |  to  क्े०  क्या गुह  गन्व्ो  यह  बताने  कौ  कृपा  करेंगे  कि  ;

 क्या  यह  सच  है  कि  ग्रन्तर्राष्ट्रीय  तस्करी  are  gear  के  रोमांचकारी  मामले  में  मुख्य

 aed  शोभराज  के  तिहाड़  जेल  के  सैल  पर  मारे  गये  छापे  में  पुलिस  ने  20,000  रुपए  की  नकद

 वाडेन  की  एक  यूनिफार्म  तथा  नकली  मूछें  बरामद  की  थी ं;
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 ee

 क्या  सरकार  ने  इस  बात  का  पता  लगाने  के  लिए  कोई  जांच  की  है  कि  कैदी  ने  जेल
 में

 इतनी  बड़ी  मात्रा  में  नकदी  तथा  श्रन्य  वस्तुएं  किस  प्रकार  जमा
 यदि  उसके

 क्या
 परिणाम

 शर

 उस  पर  क्या  कार्यवाही की  गई
 ?

 श्रीमान गृह  मंत्री  चरण  faz)  जो

 तथा  प्रश्न नहीं  उठता  |

 Ship  Building  Loans

 Shri  Dharamsiohbhai  Patel  Will  the  Minister  of  Shipping  aad  Transport
 be  pleased  to  state:

 a)  The  number  of  persons  in  the  country  given  loans  during  the  last  three  years  for  ship
 building  and  the  amount  of  loan  given;

 (b)  the  number  of  persons  in  Gujarat  given  loans,  the  amount  of  loans  given  to  them  out

 of  it;
 the  number  of  persons  who  are  yet  to  be  given  loan;

 (d)  the  number  of  persons  who  have  not  repaid  the  amount  of  loan  out  of  that  given  to
 them  during  the  last  three  years  and  the  amount  of  loan  to  be  repaid  by  them;  and

 (e)  the  action  taken  or  proposed  to  be  taken  by  Government  in  this  matter?

 ‘Prime  Minister  (Shri  Morarji  Desai) :  (a)  The  Hon.  member  appears  to  have in  mind

 sailing  vessels.  An  amount  of  Rs.  go  lakhs  was  disbursed  as  loan  to  31  applicants  for  such
 vessels  during  the  last  three  years.

 (b)  21  applicants  were  granted  a  total  loan  of  Rs.  55°33  lakhs

 (c)  A  total  of  178  applications  are  still  pending.  Out  of  these,  167  pertain  to  Gujarat.

 (d)  &  (e)  The  scheme  is  being  operated  through  the  State  Governments  and  information
 is  being  collected  and  will  be  laid  on  the  Table  of  the  House  when  available.

 Electrification  of  Backward  Areas  in  Rajasthan

 4099.  Shri  Lalji  Bhai:  Will  the  Minister  of  Energy  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  a  scheme  has  been  prepared  by  Government  for  the  electrification  of  various
 backward  areas  in  Rajasthan;  an

 (b)  ifso,  details  thereof?

 The  Minister  of  Energy  (Shri  P.  Ramachandran):  (a)  &  (b).  Special  attention
 is  being  given  for  rural  electrification  of  under-developed  and  backward  areas,  including  those
 in  Rajasthan.  Loan  assistance  for  electrification  in  such  areas  is  being  given  under  the
 Minimum  Needs  Programme  on  softer  terms  and  conditions.  Also  the  Rural  Electrification
 Corporation  advances  loans  under  their  Normal  Programme  in  respect  of  projects  relating  to
 backward  and  less  developed  areas  on  relaxed  viability  norms  and  softer  termsjand  conditions

 The  Rural  Electrification  Corporation  has  approved  19  projects  under  the  Minimum  Needs
 Programme  and  48  projects  under  their  Normal  Programme  for  rural  electrification  ,in  Backward
 and  specially  under-developed  areas  in  Rajasthan.  These  67  schemes  involve  a  loan  assistance
 of  31°67  crores  and  envisage  energisation  of  47,988  irrigation  pumpsetsand  setting  of  6,031
 #mall  industries in  4,845  villages.
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 सिद्धाथं  बन्दोदकरਂ  की  मत्य  क  कारणों  की  जांच

 4100.  श्री  Who  एच०  मोहसिन  :  कया  गृह  मन्त्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  श्रीमती  लीना  चन्द्रावरकर  ने  गोझा  के  श्रपने  पति  की  fara  बंदोदकर  की  मृत्यु

 के  कारणों  की  जांच  करने  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  को  लिखा  है

 क्या  हत्या में  श्रीमती  काकोदकर  के  अ्रन्तग्रेस्त होने  के  बारे  में  शिकायतें सिली
 श्रौर

 क्या  सरकार  ने  शिकायतों  पर  विचार  कर  लिया  है  श्रौर  विशेषकर  इस  बात  को  ध्यान

 रखते  हुए  जांच  गठित  की  है
 कि

 श्रीमती  काकोदकर  ने
 भी  ऐसी  जांच  की  मांग  की  है

 ?

 गह  मन्त्री  (sit wen fag) : चरण  fag)  :
 जी  श्रीमान  ।

 इस  श्रारोप  के  श्रभ्यावेदन  कि  18-12-1975  को  श्री
 सिद्धाथ  बंदोदंकर  को

 लगीਂ

 गोली  से  उनकी  थ द्त्या  का  प्रयास  किया  गया  था  तथा  इस  घटना  में  दमण  व  दीव  के  मुख्य  मंत्री

 श्रीमती  Taleeeat  काकोदकर  श्रन्तर्प्रस्त  थीं  प्राप्त  हुए  है ं।

 गोझा  पुलिस  पूछताछ  के  परिणामस्वरूप
 इस  निष्कर्ष पर

 पर
 पहुँची

 थी
 कि  श्री  ates

 दुर्घटनावश
 गोली

 चल
 जाने

 से  घायल  हुए
 थे  ।  श्रीमती

 बन्दोदकर
 नी  लीना  चन्दावरकर

 के  पत्न  पर  गौर  किया  जा  रहा  हैं
 ।

 श्री  संजय  गांधी  क  दौरों  क  बारे  मैं  राज्यों  को  पत्र

 4101.  श्री  कंवर  लाल  be ~ 7  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  कीਂ  कृपा  करेंगे  कि
 १

 क्या  केन्द्रीय सरकार  ने  पिछल
 4  महीनों  के  दौरान  मध्य  प्रदेश  सरकार  श्रथवा  किसी

 अन्य  राज्य  सरकार  को  पत्र  भेजा  है  जिसमें  श्री  संजय  गांधी  द्वारा  उस  राज्य  का  दौरा  किये  जाने

 संबंधी  ब्यौरा  भेजने  को  कहा  गया  है

 यदि  तो  मध्य  प्रदेश  सरकार  श्रधवा  किसी  राज्य  सरकार  से  कया  उत्तर  मिला

 सरकार  ने
 उस

 पर  क्या  की  है  ;
 श्रौर

 (3)  क्या  सरकार  का  विचार  श्री  संजय  गांधी  से  सारा  धन  वसूल  करने  का  है

 गह  मन्त्री  चरण  :
 से

 :
 श्रीमान  ।  6-4-77,  15-6-77

 तथा  13-7-77  को  लोक  सभा  श्रतारांकित  प्रश्न  संख्या  68,  528  तथा  3444  के  दिये

 गये  उत्तर  के  बारे  में  राज्य  सरकारों से  श्री  संजय  गांधी  द्वारा  राज्यों  का  दौरा  किये  जाने  संबंधी

 ब्यौरे

 मेजने

 को

 कहा  गया  था

 |  STU  प्रश्नों  के  उत्तर  में  एकब्रित  सुचना  सदन  के  पटल  पर  रखी  जा

 चकी  है

 (=)  इस  मामले  पर  विचार  करना  राज्य  सरकारों  का  कार्य  है
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 Allocation  of  funds  Development  of  parts  of  Rajasthan

 4102.  Shri  Meetha  Lal  Patel  :  Will  the  Minister  of  Home  Affairs  be  pleased  to  state  ६

 (a)  whether  Government  have  recently  sanctioned  some  funds  for  the  development  of
 some  parts  of  Rajasthan  under  the  tribal  sub-plan;  and

 (b)  if  so,  the  details  of  the  proposal  for  spending  these  funds

 The  Minister  of  Home  Affairs  (Shri  Charan  Singh):  (a)  and  (b).  The  Central  Governe
 ment  have  allocated  an  amount  of  Rs.  2°60  crores  as  Special  Central  Assistance  to  Rajasthan  in
 respect  of  the  tribal  sub-plan  of  the  State  during  1977-78.  An  amount  of  Rs.  58  lakhs  has
 already  been  released  to  the  State.  The.amount  is  intended  as  an  additive  to  the  States  effort  in  the
 development  of  the  tribal  sub-plan  area  which  will  be  of  the  order  of  Rs.  6°83  crores.  This
 amount  will  be  spent,on  the  following  programmes

 (i)  Agriculture

 (ii)  Cooperation:

 (1)  Rural  Electrification.

 (iv)  Industries,

 (v)  Roads  &  Bridges.

 (vi)  Social  &  Community  Services.

 Development  of  Betul

 4103.  Shri  Subhash  Ahuja  :  Will  the  Ministry  of  In  stry  be  pleased  to  state  :

 (a):whether  Government  propose  to  set  up  new  industries in  order  to  end  or  lessen  the
 industrial  regional  imbalances;  and

 (0)  ifso,  whether  Betul  which is  a  backward  and  an  Fadivasi  area,  would  be  given  high  prior-
 ity  in  this  regard  ?

 The  Minister  of  Industry  (Shri  George  Fernandes):  (a)  and  (b).  Balanced  regional
 development is  the  accepted  national  policy.  While  Government  has  set  up  industries in  the
 backward  areas  subject  to  techno-economic

 considerations,
 various  incentives  are  extended  by

 Government  for  the  setting  up  of  industrial  units  in  such  areas.  Betul  in  Madhya  Pradesh is  al-
 ready  one  of  identified  districts  for  purposes  of  concessional  finance  from  financial  institutions
 but  is  not  eligible  for  the  Capital  Investment  Subsidy.

 सी०  श्राई ०  एल०  द्वारा  ऊपरी  खर्च  A  कमी

 4104.  श्री  रोतलाल प्रसाद  वर्मा  :  क्या  झ््जीं  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कोल  इंडिया  लिमिटेड  ने  ऊपरी  खच  में  प्रति ay  100  करोड़  रुपयों  की  कमी
 ह की  28  1977 के  स्टेटसमैन  कलकत्ता  संस्करण  में  प्रकाशित  3

 यदि  तो  यह  कमी  कुल  ऊपरी  खर्चे  का  feat  प्रतिशत  ऊपरी  खर्चे  में
 ay

 खर्च  सम्मिलित  हूं  तथा  यह  ऊपरी  खर्चे  कब  से  चाज  किया  जा  रहा  है  ;

 ऊपरी  as  की  बहुत  ates  नहीं  यदि  तो  क्यों ae  किस

 दृष्टि  मे  श्रनमति  दी  जा  रही  तथा  जनता  सरकार  बनने  के  चक  तरन्त  इतनी  भारी  कमी  की

 घोषणा  करने के  लिए  श्रधिकारियों  को  किन  कारणों  ने  प्रेरित  किया  ;  at

 (a)  क्या  पहले  यह  कमी  किया  जाना  सम्भव  नहीं  था  यद्यपि  तत्कालीन  ऊर्जा  मंत्री  से

 1975  में  एक  बहुत  वरिष्ठ  श्रौर  भ्रनुभव  प्राप्त  खनन  इंज़ीनियर  जिसे  कोल  इंडिया  लिमिटड  ने
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 21.  ten
 Answers

 July  20,  1977

 सेवा  से  श्रलग  रखा  है  झौर  जिसे  वास्तव  में  भुखमरी  की  स्थिति  में  ला  दिया  है  स्पष्ट  रुप  से  ऐसा  करने

 के  लिए  श्राग्रह किया  था  ?

 ऊर्जा  मन्त्री
 पी०

 :  जी  नहीं  ।

 प्रश्न नहीं  उठता  ।

 व  1973-76
 की  श्रवधि  के  दौरान

 कोयल  की
 मांग  में  शीघ्रता से  हुई  वृद्धि

 के  कारण  कोयला  उद्योग  में  व्यवितयों  six  मशीनरी  का  ज्यादा  श्रच्छी  तरह  से  उपयोग  किया  गया

 शौर  इसके  प.लरयरूप  मजदूरी  की  वृद्धि  wie  मुद्रा  रफीति  का  प्रभाव  भी  कम  टुश्ना  ।

 B.  |  Patel  Commission  for  development  of  four  districts  of  Eastern  U.P.

 4105.  Shri  Ugrasen  Will  the  Minister  of  Planning  be  pleased  to  state

 (a)  the  names  of  the  special  projects  recommended  by  Shri  B.  P.  Patel  Commission  for  the
 four  districts  of  Eastern  Uttar  Pradesh,  namely,  Ghazipur,  Azamgarh,  Deoria  and  Jaunpur;
 and

 b)  whether  Central  Government  have  given  any  aid  for  the  implementation  of  these  pro-
 jects  ?

 Prime  Minister  (Shri  Morarji  Desai):  (a)  A  joint  Study  Team  of  the  Planning  Commission
 under  the  Chairmanship  of  Shri  B.  P.  Patel  and  Uttar  Pradesh  Government  was  set  up  in  1962
 to  study  the  development  potential  of  4  Eeastern  U.P.  Districts.  The  team  considered  there  might
 be  scope  for  the  establishment  of  the  following  industrial  units  over  a  period  of  time:

 Private  Sector

 (1)  8  sugar  mills,  two  in  each  of  the  four  districts,

 (2)  2  distillaries,

 (3)  4  paper  mills,

 (4)  2  Chip  Board  factoriess

 (5)  Chemical  industries  depending  upon  power  alcohal.

 (6)  Two  cotton  textile  mills—one  in  Ghazipur  and  one  in  Azamgarh.

 (7)  Large  scale  fabrication  plant  in  Deoria.

 I.  Public  Sector

 (1)  Machine  Tools  Units

 (2)  Machine  Tools  Accessories  unit.

 (3)  Tool  bits  units.

 (4)  Small  tractor  manufacturing  unit.

 (5)  One  or  two  ordnance  factoriesg

 (b)  Special  assistance  of  Rs.  4  crores  was  given  to  the  State  Government  for  the  development
 ef  industries  in  these  districts  in  1964-65.  Thereafter,  the  State  Government  was  expected to
 make  the  required  provisions  in  its  own  Plan.

 Constitution  of  Bundelkhand  Development  Committee

 4106.  Shri  Laxminarayan  Nayak{:  Will  the  Minister  of  {Planning  be  pleased  to

 state:

 (a)  whether  Bundelkhand  Development  Committee  (Uttar{  Pradesh  and,  Madhya  Pradesh)
 has  been  constituted  by  the  Central  Government;

 (b)  if  so,  names  of  the  members;
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 लिखित  उत्तर

 29.0
 1899  (1) )

 (c)  dates  on  which  the  Committee  held  its
 meetings:

 and

 (d)  decisions  taken  therein  ?

 Prime  Minister  (Shri  Morarji  Desai)  :  (a)  Yes,  Sir.

 consists  of: (9)  Th  Committee
 Planning  Commission
 Adviser  (P.  A.)Chairman

 e Uttar  Pradesh  Government

 Commissioner,  Bundelkhand  Division,  Jhansi.

 Superintending  Engineer,  Irrigation  Department,  Lucknow.

 Chief  Engineer,  State  Electricity  Board  Lucknow.

 Additional  Chief  Engineer,  Public  Works  Department  (Roads),  Lucknow.
 Commissioner  and  Planning  Secretary,  Planning  Department,  Lucknow.

 Madhya  Pradesh  Government

 Planning  Secretary.

 Commissioner,  Sagar  Division,  Sagar.

 Officer  on  Special  Duty  (E  &  S,  C.M.’s  Secretariat).

 (c)  The  Committec  held  two  meetings  on  1st  December,  1972  and  6th  December,  1974.

 (d)  The  Committee  is  in  the  nature  of  an  Advisory  body.  The  recommendations  made

 by  the  Committee  to  the  respective  State  Governments  in  the  two  meetings  referred  to  above
 are  as  in  the  enclosed  list.  [Placed  in  the  Library.  See  No.  L.T-768/77

 उड़ीसा  में  सड़कों  का  विकास

 4107.  श्री  डी०  श्रमात :  क्या  नौवहन  ate  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1977-78  के  दौरान  उड़ीसा  राज्य  में  सड़कों  के  विकास  श्रौर  निर्माण  के  लिए  राज्य  को  कितनी

 राशि  देने का  विचार  ?

 प्रधान  मन्त्री  मोरारजी  :  1977  के  दौरान  व्यय  के  लिए

 केन्द्रीय  सरकार  ने  इस  प्रयोजन  के  लिए  लेखानुदान  की  राशि  में  से  144. 44  लाख  रु०  की  राशि

 a

 pf 2,  जहां  तक  वर्ष  की  शेष  झवधि  के  लिए  धनराशि  का  संबंध
 संसद  दूवारा द  श्रनुदान  की

 मांगें  पारित  होने  के  बाद  व्यवस्थाश्रों  की  सुचना  दी  जाएगी  |

 सौर  ऊर्जा  का  भ्रनुसन्धान  We  विकास

 4108:  श्री  धर्मबीर  वशिष्ट  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  सौर  ऊर्जा  के  उपयोग  के  बारे  में  6  asia

 1977  के  भ्रतारांक्ित  प्रश्न  संर्या  137  के  उत्तर  के  सम्बध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  सं।र  कर्जा

 के  अनुसंधान  श्रौर  विकास  के  लिए  कौन-कौन  से  ABT  उपक्रम  एंव  निजी  संगठन

 काय  कर  रहे हैं  च् झर  उन्हें  यदि  1975-76  झर
 1976-77

 के  दौरान  कोई  सफलता  मिली  है

 तो  ag  क्या  है  ?
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 कावा

 ऊर्जा  मन्त्री
 पी०

 wratart) wafer Gara Tart ।  अपेक्षित  सुचना  संलग्न  विवरण  में  दी  गई

 ववरण

 सौर  ऊर्जा  के  श्रनुसन्धान  तथा  विकास  कार्य  में  लगे  सुडय  शैक्षगिह  dears,  श्रनुतन्धान
 सरकारी  उपक्रम  तथा  गेर-सरकारी  संगठन

 ae  memes

 संस्थान
 प्रनुसघान  का  क्षेत्र

 (1)  विश्वविद्यालय  श्रौर  शेक्षणिक  संस्थान

 1.  भारतीय  प्रौद्योगिकी  दिल्ली
 सौर  संग्राहक  सौर  सौर  शीतलन

 सोर जा  हीटर

 2.  भारतीय  प्रौद्योगिकी  were
 सौर  शीतलन  व  सौर  विद्युत

 उत्पादन ।

 भारतीय  प्रौद्योगिकी  कानपुर  सौर  संग्राहक  सौर  सेल  सौर  सौर

 पम्प  ।

 पंजाब  कृषि  लुधियाना  सौर  सौर  सौर  शुष्कक

 (gTgHe)  |

 अन्नामलय  चिदम्बरम  सौर  श्रनाज  शुष्कक  जल  हीटर  |

 6.  मोतीलाल  नेहरू  क्षत्रीय  इंजीनियरी  महाਂ  सौर  प्रेस्नल  सौर  जल  हीटर  ।

 इलाहाबाद

 बिड़ला  प्रौद्योगिकी  ate  विज्ञान  सस्थान  सौर  सौर  पम्प  |

 पिलानी ।

 8  भारतीय  विज्ञान  बंगलौर -  सौर  संग्राहक  |

 भारतीय  प्रौद्योगिकी  बम्बई  सौर  सौर  पम्प  ।

 10.  भारतीय  प्रौद्यो  गिकी  खड़गपुर  सोर  शुष्कक  शभ्रौर  जल  हीटर
 a

 11  रुड़की  विश्वविद्यालय  सौर  शीतलन  स्पेस

 ।

 12.  बंगलौर  कृषि  बंगलौर  सौर  शुष्कक  ।

 13.
 '

 जादवपुर  सौर  सौर  सैल  |

 (2)  संगठन  शौर  सरकारी  उपक्रम

 1.
 केद्रीय  शुष्क  क्षेत्र  प्रनुसंघान संस्थान  जोधपुर

 सौर  सौर  जल
 सौर  स्पेस

 सौर  पम्प  |
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 संस्थान  झनुसंघान  का  क्षेत्र

 ae  nee

 राष्ट्रीय  भौतिकी  नई  दिल्‍ली  सौर  सौर  सौर  सौर

 जल  हीटिंग  ।

 वन  प्रतुष॑थान  संस्यात  देहरादून  इमारती  लकड़ी  को  सुखाने  के  लिए

 सौरभट्टी

 केन्द्रीय  नमक  प्रौर  समुद्री  रसायन
 घान

 न
 सौर  सौर  सौरपम्प

 भावनगर  ।

 पर्यावरण  ध्रध्ययन  पाण्डिचेरी  सौर  सौर  स्पेस  ्  |  ह  |  सौर

 ईको  हाउस
 ।

 पिर केन्द्रीय  भवन  निर्माण  श्रनुसंघान  संस्थान  सौर  जल  ह्  है

 केन्द्रीय  इलैक्ट्रोनिक्स  तथा  इलेक्ट्रिकल  सौर  सेल  ।

 dart  पिलानी  ।

 श
 सौर  स्पेस  हीटिंग रक्षा  विज्ञान  जोध  पुर

 9  सालिड  स्टेट  भौतिकी  नई  दिल्‍ली  सौर  सैल  ।

 10.  ग्रंत रिक्ष  प्रौयोगिकी  त्रिवेन्द्रम  सौर  सैल  ।

 11.  भाभा  परमाणु  ग्रनुसधान  केन्द्र  सौर  संप्राहुक  ।

 12.  टाटा  इन्स्टीट्यूट  श्राफ  फंडामेंटल  feraq  ,  सौर  संग्राहक  |

 रेडियो  एस्ट्रोनमी  उटकमंड  ।

 13  केन्द्रीय  यांत्रिक  इंजीनियरी  अनुसंधान  सौर  पम्प  ।

 दुर्गापुर

 14  हैवी  इलेक्ट्रिकल्स  लि
 ०  सौर  TAS ,  सौर  सौर  जल  हीटरों

 सौर  विद्युत
 सौर  स्पेस  हीटिंग  ।

 ]  5.  सेंट्रल  इलेक्ट्रोनिक्स  लि०  सौर  सैल

 16.
 इलैक्ट्रोनिक  कारपोरेशन  ग्राफ  इंडिया  लिमिटेड

 ।  सौर  सैल  ।

 17.  राष्ट्रीय  वैमानिकी  बंगलौर  सौर  पम्प  ।

 (3)  निजी
 संगठन  श्रौर  wey

 1  ज्योति  लिमिटे  बड़ौदा  सौर  ,  सौर  पम्प  |

 2
 दूध  सुखान

 att

 ER  TTI
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 aeareat  का  क्षेत्र

 3.  अरविन्द  पांड्या ,  TAaTATS  सौर  कुकर ,  चुल्हे

 4.  फर्टिप्लांट  ,  बम्बई  सौर  जल  हीटर  |

 सौर  पम्प 5.  मेटल  बाक्स इं  fear  बम्बई

 6.  बिन्नी ए  ण्ड  कम्पनी ,  मद्रास  सौर जल  हीटर  ।

 (4)  1975-76  श्र  1976-77  के  दौरान  उपलब्धियां

 1.  विभिन्न  प्रकार  की  ैद्योगिकी  का  इस्तेमाल  करके  बिड़ला  प्रौद्योगिकी  श्रौर  fail  a4,

 पिलानी ,  राष्ट्रीय  भौतिकी  प्रयोगशाला  नई  दिल्‍ली  तथा  भारतीय  प्रौद्योगिकी  संस्थान ,

 बम्बई  ने  सौर  पम्प  विकसित  किए  हैं  तथा  उनका  परीक्षण  किया जा  रहा  है  ।

 2.  लगभग  58  वर्ग  मीटर  (2000  वर्ग  सौर  संग्राहक  क्षेत्र  का  इस्तेमाल  करके  हरिद्वार

 स्थित  भारत  हैवी  इलेक्ट्रिकल्स  लि०  की  फक्ट्री  में  सर्दी  की  ऋतु के  दौरान  शाप  फ्लोर

 पर  कर्मचारियों  के  लिए  हीटिंग  सुविधा  के  लिए  एक  स्पेस  हीटिंग  परियोजना की

 स्थापना की  गई  थी  |

 3.  भ्रन्नामलया  विश्वविद्यालय  में  सौर  शुष्कक  विकसित  किए  जा  रहे  राष्ट्रीय  श्रौद्योगिक

 विकास  निगम  ने  लुधियाना  स्थित  पंजाब  कृषि  विश्वविद्यालय  में  एकਂ  टन

 का  धान  शुष्कक  प्रतिष्ठापित  किया  है  ||

 4.  अनेक  संस्थानों ने  सौर  जल  हीटर  विकसित  किए  हैं  तथा  कुछ  निर्माताओं  ने  घरेलू  जल

 हीटरों को  बनाने  का  ह रय  शुरू  कर  दिया  है  ।

 fart  महाराष्ट्र  पर  पनबिजली  परियोजना

 4109.  श्री  एस०  ग्च०  नायक  :

 ait  शंकर  राव  माने  :

 क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  भारत  सरकार  ने  किरणकेशी  नदी  पर  पनबिजली  परियोजना  के  कार्य  को  प्रारम्भ

 करने  के  लिए  कोई  कायंवाही  की  है  जिसके  बारे  में  काफी  समय  पहले  जांच-पड़ताल  की
 जा  चुकी

 aX

 बया  महाराष्ट्र  राज्य  में  बिजली  की  कमी  को  पूरा  करने  के  लिए  सरकार ने  किरणकेशी

 पनबि
 परिये.जना

 जैसी  wa  परियोजना  का  प्रस्ताव  feat  हैं  ?

 wal  पी०  URUTA)  :  कुष्णा  जल  विवाद  न्यायाधिकरण
 ने

 nqa  भ्रन्तिम

 श्रादेश  में  यट  भिणय  दिया  है  कि  कोर  मा  जल-विद्दत  परियोजना  aT  टाटा  हाइडिल  ara  को  छोड़
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 eq  प्रयोजनों  के  लिए  महाराष्ट्र  राज्य  कृष्णा  नदी  के  बेसिन  में  से
 न

 तो  जल
 का

 व्यपवर्तन  करेगा

 घोर  न  व्यपवर्तन  करने  की  श्रनुमति  देगा
 ।

 इस  निर्णय क
 ६

 तन  में  रखते  हुए  किरण  केशी
 परियोजना

 ( facoaarait  बहुउद्देशीय  छोड़ दी  गई  है  ।

 महाराष्ट्र  में
 जो

 ताप  विद्युत  परियोजनाएं  निर्माणाधीन
 हैं

 ,  उनके  श्रतिरिक्त  निम्नलिखित

 जलनविद्यत  स्कीमें  भी  निर्माणाधीन  हैं  :--

 (1)  कोयला  जल-विद्युत  परियोजना

 चरण-तीन  (4  2६  30.0  मेगावाट

 यूनिटें  पहल  ही  चालू  हो  गई

 (ii)  कोयना  बांध  (2>( 20  मेगावाट

 (iii)  पेंच  जल  विद्युत  परियोजना  (2X  80  मेगावाट )

 प्रदेश  की  संयुक्त

 जिला  कोल्हापुर  में  दूरदशंन  ह्न्द्र

 4110. श्री  शंकर  राव  माने  :  क्या  सुचना  श्रौर  प्रसारण  मनतो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  जिला  कोल्हापुर
 में  एक  दूरदर्शन  केन्द्र  बनाने  का  प्रस्ताव

 और

 यदि  तो  उक्त  कार्य  कब  तक  शुरू  होने  श्रौर  कब  तक  पूरे  हो  जाने  की  सम्भावना

 है
 ?

 सुचना  Ae  प्रसारण  मन्त्री  लाल  कृष्ण  :  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  |

 स्थिति  क  दौरान  सेना  ढ्वारा  गोली  चलाया  जाना

 4111.  श्री  सुरेन्द्र  विक्रम  :  कया  रक्षा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  झ्रापात  स्थिति  के

 दौरान  सेना
 को

 देश  में  कितनी  बार  गोली  चलानी  पड़ी  श्रौर  उसमें  कितने  व्यक्तियों
 की

 मत्यु  हुई  ?

 रक्षा  मन्त्री  जगजीवन  :
 उत्तर  पूर्वी  क्षेत्र  मिजोरम  ate  में

 विद्रोही  सक्रियाश्ं के  जवाब  में  सुरक्षा  सेनाश्रों  द्वारा  गोली  चलाए  जाने  के  सिवाए  सेना  ने  देश

 में  श्रापात-स्थिति  की  safes  में  सिविल  प्राधिकारियों  की  सहायता  के  लिए  किसी  श्रवसर

 पर  गोली  नहीं  चलाई  ।

 Scholarships  to  Harijans  and  Backward  Classes

 4112.  Shri  Jagdambi  Prasad  Yadav  :  Will  the  Minister  of  Home  Affairs  be  pleased:
 to  state

 a)  the  rate  at  which  Government  grant  scholarships  to  Harijans  and  Backward  Classes
 students  in  Schvols  and  Colleges;
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 (b)  whether  lumpsum  grants  are  given  to  State  Government  in  this  behalf  and  if  so,  the
 break  up  of  the  grant  given  annually,  State-wise;

 (c)  whether  Government  felt  that  the  amount  of  scholarships  given  by  States  to  the  students
 receiving  engineering,  medical  and  technical  education  is  inadequate;  and

 (d)  if  so,  whether  the  Union  Government  propose  to  make  a  separate  provision  for  this
 purpose  so  that  these  students  may  prosecute  their  studies  without  difficulty?

 The  Minister  of  Home  Affairs  (Shri  Charan  Singh)  :  (a)  Post-matric  scholarships
 to  Scheduled  Castes  and  Scheduled  Tribes  consist  of  (i)  reimbursement  of  all  compulsory  fees
 etc.  and  (ii)maintenance  allowance,  depending  upon  the  course  of  study  and  whether  the
 student  is  a  hosteller  or  day  scholar.  -The  statement at  annexure  shows  the  different  rates  of
 maintenance  allowance  admissible  for  various  courses  which  have  been  categoriesed  into  four
 groups.  [Placed  in  the  Library.  See

 0.0  L.T-769/77].

 Grant  of  scholarships  to  Harijans  and  backward  classes  students  in  schools  is  a  State  Sector
 programme  and  the  rates  vary  from  State  to  State.

 (b)  Whereas  lumpsum  grants  are  given  to  State  Governments  for  post-matric  scholarship,
 Central  Assistance  for  pre-matric  scholarships  is  released  in  the  form  of  Block  Grants/Blocks
 Loans.

 नदी  पर

 411  3..  श्री  गोविन्द  मुण्डा
 :

 कया  नौवहन
 we  परिवहुन  मन्त्रों यह बताने की यह  बताने  की  कृपा  करेंगें

 कि  :

 क्या  उड़ीसा  में  नदी  पर  ga  बनाने का  कोई  प्रस्ताव

 केन्द्रीय  सरकार  के  विचराधीन  ak

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी ब्यौरा  क्या  है  ?

 प्रधान  मन्त्री  मोरारजी  :  (=)  ae  प्रस्तावित  पुल  झ्ानन्दपुर-मद्राकਂ

 सड़क  पर  पड़ेगा  ।  यह  एक  राज्य  सड़क  झ्र्त  राज्य  सरकार  इस  परियोजना से  संबंधित  है

 परन्तु  इस  परियोजना के  लिए
 90  लाख

 रु०
 की

 केन्द्रीय  ऋण  सहायता  के  लिए  सहमति  हो  गई  है
 ।

 एजाल फें a  कागज  मिल

 4114.  डा०  श्रार०  च्  :  कया  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  मिजोरम  के  ~  जिले  में  होर  टोकी  में  एक  कागज  मिल

 स्थापित  करने  का  है  ;

 (a)  यदि  तो  अ्रौर

 यदि  तो  क्या  मिज्ञोरम  में  पेपर  मिलों
 की

 स्थापना  के  लिए  इस  बात  को  ध्यान  में

 रखते  हुए  कि  पुरे  मिजोरम  में  भिन्न-भिन्न  किस्म  के  बांस  प्रचुर  मात्रा  में  पाये  जाते  हैं  यहां
 तक  कि

 इससे  कागर्ज  में  देश  कीं  श्रांवश्यकता  का  age  बड़ा  हिस्सा  पुरा  हो  सकता  कोई  प्रस्ताव  सरकार के
 ?

 विचाराधीन  है

 उद्योग  मस्त्री  जाज
 :

 से  मिजोरम में  भारत  सरकार  का
 कागज

 faa  स्थापित  करने  का  कोई  विचार  नहीं  है
 ।

 किन्तु  मिजोरम  सरकार ने  स्थानीय  Hey  माल
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 लिखित  उत्तर

 चुनाई
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 की  उपलब्ध  के  श्राधार  पर  प्रतिवर्ष  64,000  मीट्रिक  टन  क्षमता  वाले  एक  कागज  मिल  के  »: LATA

 बेराबी  में  स्थापित  किये  जाने  हेतु  एक  श्राशय  पत्न  के  लिये  ~  पत्र  भेजा  है  ।  परियोजना के  लिये

 झाशय  पत्न  दिये  जाने  हेतु  उन्होंने  ग्रावेदन  पत्र  दिया  है  तथा  वह  विचाराधीन  है  ।

 Requirement  of  Electricity  for  Agriculture  and  Irrigation  in  Bihar

 Tatts.  Shri  Birendra  Prasad:  Will  the  Minister  of  Emergy  be  pleased  to  state:

 fa)  the  total  megawatt  electricity  required  for  agriculture  and  irrigation  in  Bihar  and  the
 megawatt  electricity  being  supplied  to  the  State;

 (b)  whether  it  is  a  fac
 electricity.  ;  an

 t  that  go  per  cent  of  summer  crop  has  been  destroyed  for  want  of

 (c)  arrangements  being  made  by  Government  of  India  for  making  electricity  available  for
 irrigation  in  agricultural  land?

 The  Minister  of  Energy  (Shri  Ramachandran):  (a)  Power  expressed  in  megawatt
 is  a  measure  of  demand  of  electricity  at  a  point  of  time.  It  is  not  possible  to  indicate  generation
 Of  power  over  a  period  of  time  and  its  distribution  to  different  types  of  consumers  in  megawatts.
 In  terms  of  energy  required  for  agriculture,  there  is  no  shortage  of  generating  capacity  in  Bihar.
 However,  there  is  some  load  shedding  during  peak  hours  but  supply  is  being  made  available
 for  a  minimum  of  8-12  hours  every  day,  for  agricultural  pumping.

 (b)  According  to  the  message  received  from  the  State  Government,  there  is  no  information about  9०  per  tent  summer  crop  being  destroyed  for  want  of  electricity.

 (c)  Additional  generating  capacity  has  been  sanctioned  and  is  in  various  stages  of  execution
 for  benefits  in  the  remaining  years  of  the  5th  Plan  and  also  for  6th  Plan.  Schemes  are  also  being
 formulated  and  processed  to  be  taken  up  in  6th  Plan.  For  generation  and  transmission  an
 allocation  of  Rs.  60-80  crores  for  the  year  1977-78  has  been  made.

 For  distribution  schemes  in  the  State  for  rural  electrification  for  the  year  1977-78,  an  outlay
 of  Rs.  17* 55  crores  comprising Rs.  8  crores  under  Normal  Development  Programme  of  the  State

 5.0  5°55  Crores  under  Rural.  Electrification  Corporation,  Normal  Programme  and  Rs.  4:00
 crores  under  Minimum
 |  |  Needs  Programme  has  been  approvéd:  by  the  Planning  Commission. his  is  to  be  further  supplemented  by  institutional  finances  which  will  be  utilised  primarily  for
 energisation  of  pump  sets/tubewells.

 Medium  in  UPSC  Examinations

 to  state:
 4116.  Shri  Hukmdeo  Narain  Yadav:  Will  the  Minister  of  Home  Affairs  be  pleased’

 (a)  whether  Government  propose  to  conduct  competitive  examinations  of  Union  Public:
 Service

 Commission
 with  the

 medium
 of  Hindi  and  if  not,  the  reasons  therefor;  and

 (b)  the  population  of  En  glish  speaking  people  in  the  country  whose  mother  tongue  is
 English  on  the  basis  of  1971  census  and  the  percentage  thereof  to  the  total  population  of  the
 country?

 The  Minister  of  Home  Affairs  (Shri  Charan  Singh):  (a)  Government  have  already decided  in  principle  that  compe  titive  examinations  held  by  the  Union  Public  Service  Commission
 should  be  conducted  in  all  lan  guages  included  in  the  Eight  Schedule  to  the  Constitution  and
 in  Enlsgiih;  a  beginning  has  be  en  made  in  this  direction.  In  view  of  its  complexity;  this  question,
 among  others,  was  referred  b  y  the  Union  Public  Service  Commission  to  the  on
 Recruitment  Procedures  and
 has  since  submitted  its  repor  t  and  its  recomme

 Selection  Methodsਂ  headed by  Dr.  D.  S.  Kothari.  The  Committee
 ndations  on  this  question  would  be  considered

 in  the  light  of  the  views  expressed  by  the  Union  Public  Service  Commission.

 (b)  The  population  of  Eng  lish-speaking  people  in  the  country  whose  mother  tongue  is-
 English  is  1,91,595  according  to  the  1971  Census  an  d  the  percentage  thereof  to  the  total

 population
 of

 the
 countr  y  comes  to  (१  0349.

 6.0
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 व _ तनि

 फूलबनी  में  कागज  मिल

 4117.  श्री  बाटचा  डिंगल  :  कया  उद्योग  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  फूलबनी  उड़ीसा  में  एक  कागज  मिल  की  स्थापना  के  लिये  सर्वेक्षण

 पूरा  कर  लिया  है  ;  प्रा

 यदि
 तो

 इस  प्रस्ताव
 को

 लागू  करने  में  अब  तक  कया  प्रगति  हुई  है
 ?

 sar  मन्त्री  जाज॑  :  सरकार  ने  उड़ीसा  में  फूलबनी  में  कागज  मिल

 { स्थापित  करने  के  लिए  कोई  श्रध्ययन  नहीं  किया  है

 प्रश्न  ही  नहीं  पैदा  होता  ।

 श्रासाम-श्रदणाचल  atat  विवाद

 4118.  श्री
 के०

 बी०  चेतरी :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  असाम  ait  श्ररुणाचल  के  बीच  सीमा-विवाद  wa  तक  तय  नहीं

 होपाया है  ;

 यदि  at,  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ;  श्रौर

 सरकार  का  इस  विवाद  को  कब  तक  हल  करने  का  विचार  ?

 गह  मन्त्री  चरण  fag)  :  से  (7):  ग्रसम  तथा  श्ररुणाचल  प्रदेश  के  मध्य  सी्माकन  संबंधी

 कायें  हाथ  में  ले  लिया  गया  है  ।  भारतीय  सर्वेक्षण  के  परामर्श  से  राज्य  तथा  संघ  शासित  क्षेत्र

 अरुणाचल प्रदेश  की  सरकारों  के  बीच  पारस्परिक  विचार  विमर्श  करने  के  बाद  सीमांकन  के  प्रयास  शीघ्र

 किए  जा  हैं  ।  सीमांकनों  के  ब्यौरों  का  Weqag  करने  के  लिए  दलों  का  गठन  कर  दिया

 गया  है  ||  सीमांकन  कायों  में  कुछ  अधिक  समय  लगने  की  संभावना  है  |

 नव  बौद्धों  को  सुदिधाएं  दिया  जाना

 4119  श्रीमती  श्रहिल्या  पी०  रांगनेंकर  कया
 गृह  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  इस  तथ्य  से  भ्रुवगत-है
 कि

 महाराष्ट्र  तथा  श्रन्य  राज्यों  के  नव  बौद्ध  अनुसूचित  जातियों  को

 दिए  जाने  वाले  शिक्षा  श्रादि  की  सुविधाएं  उन्हें
 न

 दिए  जाने  से  क्षुब्ध  हैं  क्योंकि  उनमें
 से

 श्रधिकांश  श्रनुसुचित  जाति  के  हैं  तथा  क्या  सरकार  का  उन्हें  ये  सुविधाएं  देने  का  विचार  है  ?

 गृह  मन्त्री  चरण  :  केन्द्रीय  सरकार
 ने

 aqarat  जातियों
 को

 दी  जाने

 जेसे  मट्रिकोत्तर  समुद्र  पार  पुर्व  परीक्षा  प्रशिक्षण  केन्द्रों  में

 लड़कियों  के  छात्रावासों  को  सहायता  wie  उनके  कल्याण  कार्य  में  लगे  1...)  सरकारी  संगठनों  को

 सहायता  नव  बौद्धों  को  देना  पहले  से  श्रारम्भ  कर  दिया  ।  महाराष्ट्र  सरकार  ने  राज्य

 झारक्षण  भी  उपलब्ध  किये  हैं  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  केन्द्रीय  सेवाओं  श्रवथा  पदों  array  श्रखिल

 सेवाओं  में  mga  जातियों  श्रौर  aTafat  जनजातियों  के  श्रारक्षण
 को

 छोड़कर  कोई  श्रारक्षण  नहीं



 fi  तखत  उत्तर
 eo

 29,  1899  (TF)

 उपबन्धों  के किये  जाते  हैं  ।
 संविधान

 ret  1950  के  s4ar  अनसार  किसी

 जिसका  हिन्दू  Aqay  सिख  धर्म  से  भिन्न  कोई  धर्म  को  अ्नुसुखित  जाति का  सदस्य  नहीं  समझा

 जाएगा  ॥

 भारत  gat  इलेक्ट्रिकल्स  लिमिटेड  द्वारा  रगों  का  बनाया  जाना

 4120.  श्री  mite  भंवर  :  क्या  उद्योग  मनतो  यहं  बताने  की  कपा  करेंगे
 कि

 भारत  हैवी  इलेक्ट्रिकल्स  लिमिटेंड  के  सहयोग से  देश में  प्रव  तक  कुल कुल  कितने  aa  रिंग

 बनाये गये  हैं  ;

 क्या  वे  सभी  देशी  पुर्जों  से  बनाये  गये  हैं  या  उनमें  विदेशी  पुर्जे  लगे  हैं  श्रौर  यदि  तो

 उनकी  प्रतिशतता क्या  है  ;  और

 भारत  में  बने  तेल  रंगों  की  संख्या  कितनी  है  त्रौर  वे  कहां  बने  हैं
 ?

 उद्योग  मचती  जाज॑  :  भारत  हैवी  इलेक्ट्रिकल्स  लिमिटेड  में  सात  fort

 का  निर्माण हो  रहा  जिनमें से  प्रब  तक  एक  रिंग  का  निर्माण किया  जा  चका है  श्रौर  डिलीवर  किए

 जाने  के  लिए  तयार  हैं  ।

 (a) )  पहले  रिंग  के  निर्माण  में  देशी  श्रौर  दोनों  सामान  इस्तेमाल  किए  गए
 देशी

 और  ग्राया  तित  हिस्से-पुर्जों  का  प्रतिशत  35  65  था  ।

 बी०  एच०  ई०  एल०  द्वारा  निर्मित  पहला  रिंग  उन  के  हैदराबाद  स्थित  एकक  में  जोड़ाਂ  गया

 था  ।  इसके  हिस्से-पुजं  भारत  पम्प  एण्ड  कम्प्रेशसे  इलाहाबाद  के  श्रलावा  उनके  हैदराबाद

 are  भोपाल  स्थित  एककों  में  निमित  किए  गए  थे  ।  तेल  के  कुएं  खोदने  की  का  निर्माण  करने  के  लिए

 दो  एकको  को  लाइसेंस  दिया  गया  दोनों  एकक  सरकारी  ata  में  हैं  हैवीइंजी  निर्या  रंग  कारपो  रेशन

 रांची  ई०  और  भारत  हैवी  इलेक्ट्रिकल्स  दिल्‍ली  )

 ई०सी०  ने  गत  पांच  वर्षों  में  किसी  भी  रिंग  का  निर्माण  नहीं  किया  है  ।  रिगों के निर्माण के  निर्माण  के  लिए

 alo  एच०  ई०  एल०  ने  पृथक  सुविधाश्रों  की  स्थापना  नहीं  की  है  ।  feat  की  विभिन्न  वस्तुद्नों  का

 निर्माण  करने  के  लिए  उन्होंनें बी०  एच०  ई०  एल०  Ye  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  श्रौर

 सरकारी  क्षेत्र  की  विद्यमान  सुविधाश्रों का  उपयोग  करके  उत्पादन किया  है  ।  प्रथम  for  को  उनके

 हैदराबाद  स्थित  एकक  में  हाल  ही  में  प्रसेम्बल  किया  गया  था  ।

 बन  सेवा

 4121.
 श्री

 लखन
 लाल  क्या  गृह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  भारतीय  वन  सेवा  में  हिमाचल  प्रदेश  के  अधिकारियों  को  शामिल

 करने  का  मामला  एक  वर्ष  से
 भी

 श्रधिक  समय  से  श्रनिणित  पड़ा  है

 यदि  तो  इसका  क्या  कारण  है  ;  श्र

 क्या  सरकार  का  इसके  लिए  प्रक्रिया  को  सरल  बनाने  का  विचार है
 ?
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 Written  Answers  Asadha  29,  1899  (Saka)
 ——

 .-)  चरण  तथा  माननीय  सदस्य  का  श्राशय

 संघ  लोक  सेवा  भ्रायोग  ष्  1976  में  श्रनुमोदित  प्रवर  सूची  में  से  हिमाचल  प्रदेश  के
 राज्य

 वन  सेवा  झघिकारियों  को  भारतीय  वन  सेवा  में  पदोन्नति  दुवारा  नियुक्ति  से  है  ।  इस  सुची में

 शामिल किए  गए  15  श्रधिकारियों में  सात  श्रधिकारियों  को  28  1976  को  भारतीय वन  सेवा

 उस  समय  विदूयमान  रिक्तियों  पर  नियुक्त  किया  गया  था
 ।

 बाद  राज्य
 संवर्ग

 की  पद
 संख्या

 बढ़  जानें  के  कारण  पदोन्नति  की  सीमा  के  अन्तर्गत  श्रधिक  रिवितयां  उपलब्ध  हो  गई  हैं  इन  रिक्तियों

 पर  केवल  राज्य
 सरकार  को  सिफारिशों  के  श्राघार  पर  ही  नियुक्तियां

 की
 जा  सकती

 जो
 अभी  आनी

 aver है

 नियमों  में  निर्धारित  प्रक्रिया  में  कोई  परिवर्तन  करने  की  श्रावश्यकता नहीं  है

 भूत  पुर्वे  सैनिक  कर्मचारियों  क  लिए  तृतीय  श्रेणी  तथा  चतुर्थ  श्रेणी  के  पदों  का  श्रारक्षण

 4122,  श्री  ato  कण  नायर  :  क्या  रक्षा  मन्त्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे  :

 क्या  भूतपुर्व  सैनिक  कमंचारियों  के  लिए  तृतीय  श्रेणी  तथा  aged  ator के  पदों  का

 झारक्षण  किया  गया  है  ate  यदि  तो  उसकी  प्रतिशतता  कितनी  है  ;

 wa  तीन  वर्षों  के  दौरान  एसे  श्रारक्षित  पदों  पर  वस्तुतः  नियुक्त  किये  गये  ६

 कर्मचारियों  को  प्रतिशतता  क्या  है  ;  भ्र

 उक्त  पद  कम  भरे  गए  हैं  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  तथा  उन्हें  भरने  के  लिए

 कया
 कार्यवा्दी

 की
 गई  है

 ?

 रक्षा  मन्त्री  जगजीवन
 ः  जी  हां  ।  भूतपूर्व  सैनिकों  के  लिए  तृतीय

 चतुर्थ
 श्रेणी  पदों  में  निम्नलिखित  ATCT  किए  गए  हैं  —

 (1)  के  सरकार

 तृतीय  श्रेणी
 10  प्रतिशत

 चतुर्थ  श्रेणी
 20  प्रतिशत

 (2)  केन्द्र सरकार  के  उपक्रम

 तुतीय
 श्रेणी  178  प्रतिशत

 चतुर्थ  श्रेणी  274  प्रतिशत

 (3)  सरकारें

 केरल  Wie  मेघालय  को  छोड़कर  शेष  सभी  राज्य  सरकारों  ने  भूतपूर्व

 सैनिकों के  लिए  राज्य  सरकार  के  पदों  में  भ्रारक्षण  कर  दिया  है
 ।

 श्रारक्षण  का

 प्रतिशत  2  प्रतिशत  से  28  प्रतिशत  तक  है
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 20  1977
 जिखित

 उत्तर

 ay
 geet

 (1)  whe  (2)
 के  बारे

 में

 प्रारशित  पों  के

 प्रति  भरे  गये  पदों

 की  प्रतिशतता

 1974  ब् न

 1975  24.0

 1976  30.2

 ————

 मरे  गये  पदों  का  प्रतिशत  गिरने  के  मुख्य  कारण  ये  हैं  --

 (1)  qaqt  सनिकों  का  स्थानीय  नौकरियों  की  तरफ  शुकाव

 (2)  श्रफसर  पद  से  नीचे  के  भूतपूर्व  सैनिकों  का  शैक्षिक  स्तर  कम  होना  श्रौर

 (3)  उपलब्ध  नौकरियों  के  लिए  WA )  ate  प्रशिक्षण  की  कमी  होना  ।  जन  1976  में

 एक  अ्रध्ययन
 दल

 faa  किया
 गया  था  जिसे  wea

 बातों
 के  साथ-साथ  ways

 सैनिकों  के  लिए  श्रारक्षित  रिक्त  स्थानों  को  भरने  में  श्राई  गिरावट  के  कारणों

 का  श्रध्ययन करने  का  काम  भी  सौंपा गया  था  ।  दल  की  रिपोर्टे  विचाराधीन

 है  oe  उसकी  सिफारिशों  पर  लिए  गये  निर्णयों  को  कार्यान्वित  किया  जाएगा  |

 घरेलू  तथा  श्रोद्योगिक  उद्दृश्यों  के  लिए  बिजली  को  खपत

 4123.  श्री  बाला  साहिब fad  पाटिल :  क्या  ऊर्जा  मन्ती  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों के  दौरान  घरेलू  तथा  श्रौद्योगिक  उद्देश्यों  के  लिए  राज्यवार

 बिजली  की  कुल  खपत  मात्रा  तथा  प्रतिशतता  में  कितनी  हुई  है  ;

 बिजली  की  श्रेणीवार  दरें  कया  हैं  ?

 ऊर्जा  मन्त्री  पी०  :  )  ब्यौरे  दो  ait  तीन  में  दिए

 गए  हैं  ।  [wearer  में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०  770/77]

 बिजली  की  श्रेणीवार  दरें  विवरण  चार  में  दी  गई  है  ।
 [wearer  में

 रे
 गये  देखिए

 संख्या  एल०  gto  770/77]

 1  नोटिस पतन  श्रमिकों  द्वारा  हड़ताल

 4124.  श्री  BUTaNTT Ua रवि

 थी  एन०  धीकान्तन मायर

 क्या  नौवहन  ute  परिवहन  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  को  देश  के  विभिन्न  पत्तनों  के  मजदूर  संघों  से  हड़ताल  का  नोटिस  प्राप्त  gut

 है  ;  श्रौर
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 (a)  यदि  तो  की  मुख्य  सांगे  क्या  हूँ  तथा  हड़ताल  से  बचने  के  लिये  क्या  कदम

 उठाए गये  हैं  ?

 प्रधान  मन्त्री  मोरारजी  :  हां  ।

 मुख्य  मांग  उन  कर्मचारियों  को  प्रतिरिक्त  लाभ  देने  के  बारे  में  जिनकी  सिफारिश

 वेतन  पुनरीक्षण  समिति  ने  की  थी  संसदीय  कार्य  ate  श्रम  मंत्री  ने  फ्त्तन  श्रौर  गोदी

 चाश्यों
 >  4  977 परिसंघों  हे  ars  जिचाए  चिमर्ष  fact  oie  1  +  7-1  Fé  को  एक  समझौता  हो

 जिसके  हड़ताल  के  सभी  नोटिस  वापिस  ले  लिए  गए  माने  गए  हैं  ।

 Release  From  Jail  of  Processionists  for  Forcible  Sterilisation

 4125.  Father  Anthony  Murmu:  Will  the  Minister  of  Home  Affairs  be  pleased  to
 state:

 (a)  whether  the  cases  against  the  people  who  were  jailed  for  taking  out  processions  during
 emergency  in  protest  of  forcible  sterilisation  operations  have  been  withdrawn  and  the  people
 released;

 (b)  if  not,  by  what  time  present  Government  propose  to  release  them;  and

 (c)  the  reasons  for  delay  in  the  release  of  the  said  people?

 The  Minister  of  Home  Affairs  (Shri  Charan  Singh):  (a)  to  (c)  Facts  are  being
 ascertained  from  the  State  Governments/Union  Territory  Administrations  and  the  informations
 will  be  laid  on  the  Table  of  the  House  in  due  course.

 पत्तन  तथा  गोदी  कें  कर्म चा  रियों  के  साथ  मजदूरी  A  cafe  करने क  बारे  में  बातचीत

 4126.  डा०  हेनरी  श्रास्टिन  :

 श्री  क०  लकप्पा  :

 क्या  नौवहन  ate  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  पत्तन  तथा  गोदी  के  कर्मचारियों  को  मजदूरी  में  वृद्धि

 करने  की  उनकी  मांगों  के  बारे  में  बातचीत  करने  के  लिए  दिल्‍ली  बुलाया  है  ;

 >  और यदि  a,  तो  उसके  क्या  परिणाम  निकले  ्  1

 किन  मुद्दों  पर  समझौता  gat

 प्रधान  मन्दी  (att  मोरारजी  :  at  ॥

 पत्तन  ate  गोदी  कमंकारों  के  चार  परिसंघों  के  साथ  संसदीय  कार्य  श्रौर  श्रम

 मंत्री  के  विचार  विमर्श  के  फलस्वरूप  14-7-1977  को  समझौता  ga

 14-7-1977  को  हुए  समझौते  की  एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखी  गई

 में  रखी  देखिए  संख्या  एल०
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 उत्तर 9  1899  )

 हैएक
 मजूरी  पुनरीक्षण  समिति  की  सिफारिशों  की  पतन  तथा  गोरी  पारस  ह  पर

 4127.  श्री  सौगत  राय  :  क्या  नौवहन  att  परिवहन  मंत्री  यह  sara की  कपा  बरेंगें  कि

 मजूरी  पुनरीक्षण  समिति  की  सिफारिशें  को  पत्तन  तथा  गो  प्रंचारियों  पर  हुई

 प्रतिकल  प्रतिक्रिया  के  बारे  में  सरकार  को  जानकारी है  ;  श्रौर

 यदि  तो  उनकी  क्रियान्वित  बारे  में
 सरकार

 ने  क्या
 निर्णय

 किया  है  ?

 प्रधान  मंत्री  मोरारजी  तथा  :  इस  पर  कोई  प्रतिकूल  प्रतिक्रिया

 नहीं  हुई  परन्तु  केवल  सुधारों  के  कुछ  सुझाव  प्राप्त  हुए  ।  परिवतंनों  सहित  रिपोर्ट
 के

 कार्यान्वयन  पर

 परिसंघों के  साथ  14-7-77 को  पुरा  समझौता  ।  समझौते  की  एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखी  गई

 प्रिन्यालय मं  रखी  गई  ।  देखिए  संख्या एल  टीं  772/77]

 कोल  इण्डिया  क  निस्सामुगवार  जोत  क  सहाप्रबन्धक  क  fata  ata

 4128.  श्री  ए०  Fo  राय  :  कया  ऊर्जा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि

 क्या  स्थिति  के  दौरान  ईस्टर्न  कोल  इंडिपा  लिमिटड  के  निस्सा-मगवार  जोन

 द्वारा  सरकारी  पत्न  जारी  करने  के  मामले  में  ग्रत्यधिक  ग्रनियमितताएं की  गई  थीं

 क्या इस  मामले  में  ईस्टने  कोल  लिमिटेड के  निस्सा  aaa  जोन  के  क्षेत्रीय  महाप्रबन्धक

 के  विरुद्ध  सतकंता  विभाग  द्वारा  जांच  प्रारम्भ  की  गई  है

 यदि  तो  भ्रष्ट  श्रधिकारियों  के  विरुद्ध  सरकार  का  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार

 हैं
 ?

 ऊर्जा  मन्त्री  पी०
 :

 श्रापात  स्थिति  के  दौरान  ईस्टर्न  कोलफील्ड्स
 fro  के  मुगमा-निरसा  क्षेत्र  में  कोयले  की  स्थानीय  बिक्री  के  लिए  डिलीवर  श्रार्डर  जारी

 करने  में  किसी
 गंभीर  अनियमितता  का  पता  नहीं  चला  है  ।

 (q)  व  धनबाद
 के  मैसर्स  प्रीमियर  हाड  कोक  द्वारा  मई  1976  में  एक  शिकायत

 की  गई  थी  जिसकी  जांच  की  गई  किन्तु  ग्रारोप  सिद्ध  नहीं  हो  सके  ।

 भावनगर  म  aaitat  श्रौजार  र. फेक्टरी

 4129.  श्री  श्रहुसान  जाफरी  :  क्या  उद्योग  मन्त्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  15
 वर्ष  पुवं  गजरात में  सरकारी  क्षेत्र में  एक  मशीनी  श्रौजार  Brey

 लगाने  का  कोई  feria  किया  गया  था  ;  श्रौर

 यदि  हां  तो  इस  संबध  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ।

 उद्योग  मस्त्री
 e

 :  ()  are  (@).  सरकार ने  भावनगर  में  स्थापित
 किये  जाने  वाले  मशीन  टल  संयंत्र  के  लिए  एक  er  परियोजना  रिपोर्ट तैयार  करने  का  कार्य
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 Asadha  2g,  1899  (Saka)

 ~
 1965

 में  शुरु  किया  |
 ag  निश्चय  किया  गया  है  कि  भावनगर में  मशीन  टूल  का  निर्माण  गुजराल

 स्टेट  मशीन  टूल  कारपोरेशन  श्रहमदाबाद  सरकार  का  एक  द्वारा

 हिन्दुस्तान  मशीन  टूल्स  लिमिटेट  के  सहयोग  से  किया  जाएगा  ।  परियोजना  की  लागत  का  °
 11

 करोड़  रुपये  लगाया  गया  है
 ।

 परियोजना  संभाव्यता  रिपोर्ट  पहले  ही  तैयार  की  गई  कम्पनी

 ने  वित्तीय  से  प्रावश्यक  वित्तीय  सहायता  के  लिए  श्रावेदन  किया  है  ।  102  लाख  रुपये  के

 मूल्य  की  मशीनों  के  लिए  क्रयादेश  दिये  गये  हैं  ।  सेंटर  लेथ  की  डिजाइन  पहले  ही  पुरी  हो  गई  है  शरीर

 तीन  श्रादयरुपों  का  विकास/निर्माण  किया  जा  wer  है  ।  सेंटर  लेथों  से  उत्पादन  प्रारम्भ  होगा  are

 1979  में  शुरु  होने  की  श्राशा  है
 ।

 गुजरात  सरकार  ने  1977  में  परियोजना के  लिए
 भूमि

 का
 कब्जा  कम्पनी को  दे  दिया  है  ।  1977 में  निर्माण  कार्य शुरु  होने  की  श्राशा है  ।

 गांधी
 जी

 से  सम्बन्धित  स्थानों  को  राष्ट्रीय  महत्व
 क

 स्थान  घोषित  किया  जाना

 4130.
 श्री  दुर्गा चन्द  क्या

 प्रधान
 मन्त्री  यह  बताने

 की
 कृपा  करेंगे  कि

 :

 क्या  सरकार  का  विचार  देश  में  गांधी  जी  से  सम्बन्धित  सभी  स्थानों  की  राष्ट्रीय  महत्व  के

 स्थान  घोषित  करने  का

 यदि
 तो  उसकी  मुख्य  बातें  क्या  श्रौर

 देश  में  उन  स्थानों  के  नाम  क्या  है  जो  गांधी  जी  से  सम्बन्धित है  ?

 प्रधान  मन्त्री  मोरारजी  :  सरकार  का  ऐसा  कोई  विचार  नहीं  है  कि  गांधी

 जी  से  सम्बद्ध  सभी  स्थान  श्रौपचारिक  रूप  से  राष्ट्रीय  महत्व  के  स्थान  घोषित  किये  जायें  ।  वे  इतने  स्थानों

 से  सम्बद्ध  में  थे  कि  सब  को  इस  रूप  में  घोषित  करने  के  लिये  चुनना  भ्रसम्भव है  ।  कुछ  स्थान ही  इतने

 विशिष्ट  ax  श्रेष्ठ  होंगे  जो  इस  महत्व  के  योग्य  होंगे  ।

 बौर  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 वारलानी  भाषा  को  संविधान  की  sat  झनुसुची  मैं  शामिल  किया  जाना

 4131.  श्री  एड्श्नार्डों  फेलो रो  !  :  क्या  गृह  मन्त्रों  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे

 कि  :

 क्या  सरकार  को  व्यक्तियों  श्रौर/श्रथवा  संगठनों  से  कोई  ~ AT 4sT  प्राप्त  gar  है

 जिसमें  वारलानी  भाषा  को  संविधान  की  श्राठवीं  श्रतुसुची  में  शामिल  करने  की  मांग  की

 यदि  तो  वे  व्यक्ति  श्ौर/श्रथवा  संगठन  कौन  से  है  भ्ौर  ये  अभ्यावेदन  कब  प्राप्त  हुए

 अ्रौर

 क्या  सरकार  का  विचार  संविधान  में  तदनुसार  संशोधन  करने
 का  है  WIT  यदि  तो

 इस  बारे  में  क्या  कदम  उठाये  जायेंगें  ?

 मन्त्री  चरण  :  (=)  जी  श्रीमान्‌ ।

 तथा
 प्रश्न

 नहीं  उठता  है
 ।

 68



 20  1977  लिखित  उत्तर

 फिल्म  वित्त  निगम  का  gator

 4132.  श्री  सतीश  :  क्या  yat  प्रौर  प्रसारण  प्न्वी  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  का  विचार  फिल्म  वित्त  निगम  से  फिल्मों  के  वित्त  पोषण  की  पद्धति  का

 पुनर्गठन  करने  का  है

 यदि  at,  तो  कसे

 क्या  श्रापात  स्थिति  के  दौरान  फिल्म  वित्त  निमम  का  उपयोग  स्वतन्त्र  विचारकों  एवं

 व्यक्तियों
 ये  टरका ये

 ih  १  फा  Gani  ना  | राजनैतिक  पर  फिल्‍म  बनाने  के  इच्छुक  त्र्न्य  लिए  एक  साधन  के  रूप  में

 किया  गया  शर

 यदि  at,  तो  किन-किन  फिल्मों  अथवा  निर्माताओं  को  ऐसे  श्राधार  पर  नकद  सहायता

 नहीं  दी  गयी  ।

 सुचना प्रतारण  मन्त्री  लाल  कृष्ण  भ्रडवाणी  :  (=)  शौर  (a)  नहीं  ।

 फिल्म  वित्त  निगम  द्वारा  हाल  ही  में  लिए  गए  एक  निर्णय  के  अनसार  फिल्म  निर्माता्रों  को  ऋण  समथेक

 ऋगाधार के  बिना  कित्तु  लाभ  में  हिस्से  की  व्यवस्था  के  दिए  जायेंगे  |  ag  उन  मामलों  में

 किया  जएगा  जट्टां  स्क्रिप्ट  श्रौर  उससे  सहयोजित  तकनीकी  प्रतिभा  बहुत  weet  किन्तु  प्रावेदक

 को  mama  वितीय  ससाधनों  का  होगा  |

 नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  |

 सेंसर  ate  क  र्  चारियों  हारा  फिल्‍मों  को  स्वीकृति  दिया  जामा

 4133.  श्री  सतीश  श्रम्नरवाल
 िया  सुचना  ate

 प्रसारण
 मनतो  यहू  बताने

 की
 Har  करेंग कि

 सेंसर  बोडं  के  afaarfcat  ने  अआपात  काल  के  दौरान  कितनी. फिल्मों  को  प्रदर्शन  हेतु

 स्वीकृति दी rat  तथा  उनमें  से  कितनी  फिल्मों  का  निर्माण  भारत  में  ea

 किसी  फिल्म  को  सेंसर  करने  ake  उसको  प्रदर्शन  करने  की  भ्रनमति  देने  का  मापदण्ड

 क्या है

 क्या  अ्रापात  स्थिति  के  बाद  इस  मापदण्ड  को  बदला  गया है  यदि  तो  उन  फिल्मों  का

 भविष्य  क्या  होगा  जितको  तत्कालीन  सरकार  ने  प्रदर्शन  की  भ्रतूमति  नहीं  दी  अर

 क्या  सरकार  फिल्म  सेंसर  बोर्डे  के  काम  करने  के  नियमों  का  पुनरीक्षण  करेगी  ate  यदि

 तो  वे  नियम  क्या  होंग
 ?

 सुचना
 प्रौर

 प्रसारण  लाल  कृष्ण  :  ara  स्थिति  के  दौरान

 के'द्वीय  फिल्‍म  सेंसर  बोर्ड  ने  884  भारतीय  फीचर  फिल्मों  ्र  206  फीचर  फिल्‍मों  को

 प्रमाणीकृत  किया  1975 से  1977  तक  की  वधि  के  दौरान  बोड़े  ने  2140  भारतीय

 श्रौर  1833  श्रायातित  ae  फिल्मों  को  भी  प्रमाणीकृत  किया  ॥
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 सभी  ल्मों  की  जांच  चलचित्र  1952  के  उनके
 ग्रघीन  वने

 नियमों  श्रौर  सरकार  द्वारा  जारी  किए  गए  निर्देशों  जिनमें  ais  के  लिए  प्रदर्शन देतु  फिल्में

 स्वीकृत  करने  के  लिए  मार्गदर्शी  सिद्धान्त  दिए  हुए  के  की  जाती है
 ।

 कतिपय  प्रशासतिक  जो  केन्द्रीय  फिल्म  सेंसर  बोर्ड  को  ग्रापात  स्थिति  के  दौरान

 जारी  किए  गए  को  श्रब  चलचित्र  1952  के  उपबन्धों
 के  श्रनुसार  युक्तियुक्त  बना  दिया

 गया  है  ।  चलचित्र  श्रधिनियम  में  ऐसा  कोई  उपबन्ध  नहीं  है  जिसके  wears  केन्द्रीय  सरकार  पहले  लिए

 गए  अपने  निर्ग  पों  का  पुनरीक्षण कर  सके

 जी  हां
 ।

 मामले  की  जांच
 की

 जा  रही  है
 ।

 केरल  में  राष्ट्रीय

 4135.  श्री  दयालार  रवि  :

 श्री  एन०  श्रीकान्तन  नायर
 :

 क्या  नौवहन  तौर  परिवहन  मन्ती  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केरल  राज्य  में  केन्द्रीय  सहायता  से  श्रब  तक  कुल  कितने  लम्बे  राष्ट्रीय  राजमार्ग  बनाये

 गये है  77?

 इस  प्रयोजन  fot  wa  तक  कुल  कितनी  राशि  मंजूर  की
 गई

 IT

 वर्ष  1977-78  के  दौरान  कितनी  राशि  मंजूर  करने  का  विचार है
 ?

 केरल  राज्य  में  दो  राष्ट्रीय  राजमार्ग  स०  17
 प्रधान  मन्त्री  मोरारजी  :

 तथा  47  की  कुल  लम्बाई  706  ह०्मी०  इस  में  नगर  पालिका  की  सीमा  में  श्राने  वाली  लम्बाई

 शामिल  नहीं  है  ।  ये  राजमार्ग  राष्ट्रीय  रा
 जमार्ग  घोषित  होने  के  समय  प्राय:विद्यमान  थे  तब  से  उनके

 विकास  तथा  भ्रनुरक्षण
 पर  व्यय  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  वहन  किया  जा  रहा  है  ।

 6-77  तक  की  wafer  के  दौरान  केरल
 में  राष्ट्रीय  राजमार्गों

 )  1956-57  से  19

 के  विकास  पर  1522.  18
 लाख  रु०  का  कुल  व्यय  किया  गया  है

 |

 1977-78  के  दौरान  केरल  में  राष्ट्रीय  राजमा  कार्यों  के  निर्माण  के  लिए

 250.  00  लाख  रू०
 की  राशि  wat  से  रखी  गई  है

 ।

 सरकारी  कर्मचारियों  को  Beat  यात्रा  रियायत

 4137.  श्री  सुखद  fag  क्या  गृह
 मत्ती  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे
 कि  :

 FAT  सरकार  हुर  चार  वर्ष  के  बाद  सरकारी  कर्मचारियों  को  तथा  उनके  परिवारों  की

 छुटटी
 यात्रा  स्यियत  देती  शौर

 (a)  कया  तीर्थ  स्थानों  और  ऐतिहासिक  स्थानों  को  देखने  के  लिए  प्राइवेट  टैक्सियां

 किये  गये  खर्चे  की  रसीद  दिखा

 किराये  पर  लेकर  जाने  वलि  सरकारी  कर्मचारियों  की  उनके  द्वारा

 कर  प्रचमत |  दरों  पर  मात्रा  व्यय
 की  प्रतिपूर्ति  हो  जाती  है

 ?
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 मन्त्री  चरण  fag):  जी  at,  श्रीमान्‌  सरकारी  कमेंचारी  तथा  उनके  परिवार

 हर  चार  वर्षों  के  एक  ब्लाक  में  एक  बार  भारत  में  किसी  भी  स्थान  के  लिए  छुटटी  यात्रा  रियायत  पाने

 के  हकदार  है  ।

 जो  सरकारी  कर्मचारी  अपने  निवास  नगर  के  श्रतिरिवत  किसी  wea  स्थान  पर  ms
 लार

 वर्षों  के  ब्लाक  में  एक  बार  जाने  का  इरादा  हैरखता  उसे  भ्रपनी  यात्रा  श्रा रम्भ  करने  से  पहले  उस

 स्थान  को  जो  एक  तीर्थ  स्थान  है  भ्रथवा  कोई  ऐतिहासिक  स्थान  हो  सकता  है--घोषित  करना  होता  है

 शरर  प्रतिपूर्ति  का  दावा  करने  के  लिए  उसे  उस  स्थान  पर  जाना  होता  है  यदि  वह  उस  स्थान  को  यात्ना

 ares  बस|/टैक्सी  द्वारा  करता  है  तो  उसे  घोषित  गन्तव्य  के  लिए  या  तो  रेल  द्वारा  श्रपनी  हकदारी  को

 श्रेणी  में  सब  से  छोटे  सीधे  रास्ते  से  सामान्य  कटौतियों  के  अ्रध्यधीन  श्रथवा  उसके  द्वारा  ay  की

 गयी  वास्तविक  इनमें  जो  भी  कम  को  प्रतिपूर्ति  की  जाएगी  ।  यह  रियायत  उसके  परिवार  के

 सदस्यों  को  भी  श्रनुज्ञेय  है  ।

 सुर  एण्ड  कम्पनी  कलकत्ता

 413g.  श्री  सौगतराय  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पश्चिम  बंगाल  सरकार  ने  श्रनुरोध  किया  है  कि  सूर  एण्ड  क्रिस्टोफर

 कलकत्ता  के  मामलों  की  उद्योग  तथा  1951  के  अधीन  जांच  कराई

 श्रौर

 इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया है  ?

 उद्योग  मन्त्री  जाज  :  हां  ।

 पश्चिम  बंगाल  सरकार  क  शरन रोध  की  जांच  की  गई  है  श्रौर  यह  निश्चय  किया  गया  है

 कि  उद्योग  तथा  1951  के  श्रधीन  मैसर्स  सूर  एण्ड  कम्पनी  के  कार्यों

 की
 जांच

 के
 श्रादेश

 न
 दिये  जायें

 |
 राज्य  सरकार

 को
 सरकार

 के
 निर्णय

 की
 सूचना  दे  दी  गई  है  |

 Payment  made  to  Samachar  for  News

 4139.  Shri  Raghavji:
 pleased  to  state:

 Will  the  Minister  of  Information  and  Broadcasting  be

 (a)  the  total  amount
 since  its  inception;  and

 paid  by  Government  to  ‘Samachar’  for  news  upto  31st  March,  1977

 (b)  the  form  of  assistance  given  to  ‘Samachar’  in  addition  to  payment  made  for  news?

 The  Minister  of  Information  and  Broadcasting  (Shri  L.  K.  Advani):  (a)  The
 Government following

 ree  was
 paid  to  Samachar  for  news  by

 Rs.  32°55  lakhs  (From  1-2-76  to  31-3-77)

 Central  Government  Ministries  .  -  Rs.  13°34  lakhs  (From  April  76  to  March  77)

 (b)  The  Ministry  of  Information  and  Broadcastin  g  had  given  to  ‘Samachar’  non-recurring
 grant-in-aid  during  the  last  financial  year  as  under

 (1)  Rs.  10  lakhs  for  meeting  the  Agency’s  existing  liabilities.

 (2)  Rs.  15  lakhs  for  meeting  the  excess  of  revenue  expenditure  over  income.

 (3)  Rs.  25  lakhs  for  liabilities  arising  out  of  increase  in  pay  and  emoluments  of  employees,
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 पिछड़  जिलों  के  लिए  मूलभूत  ster

 4140.  श्री  एस०  डी०  सोमसुम्दरम  :  क्या  उद्योग  मन्त्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दृष्टि  से  पिछड़े  चुनीदा  क्षेत्रों
 में  श्रत्यावश्यक  मूलभूत  ढांचे  सम्बन्धी  सुविधाझों

 की  व्यवस्था  करने  के  जैसा  कि  पांचवीं  पं  चवर्षीय  योजना  में  व्यवस्था  प्रस्तावित  परिव्यय  कितना

 श्नौर

 मूलभूत  इंचे  पर
 कितना  व्यय  ent  ्रौर  इसकी  व्यवस्था  में  क्या  प्रगति  हुई है

 ?

 उद्योग  मंत्री  ्  !  ae  पांचवीं  प  चवर्षीय  योजना  के  मंसौदे

 में  पिछड़े  क्षेत्रों  के विकास  के  लिए  35  करोड़  रुपए  परिव्यय  का  प्रावधान  किया  गया  है  ।  यह  प्रावधान

 mat  से  केवल  श्रवस्थापना  सुविधाश्रों  के  लिए  ही  नहीं  है  ।  तदनुसार  पांचवीं  पंचवर्षीय  योंजनों  में
 19  77--

 79%  लिए  8  करोड़  रुपए  का  प्रावधान  किया  गया  है  ।  चंकि  पिछड़े  क्षेत्रों  के विकास  के  लिए  उपयुक्त

 संस्थागत  व्यवस्था  करने  के  प्रश्न  की  जांच  की  जा  रही है  इस  प्रावधान  में  से  श्रभी  कोई  व्यय

 किया गया  है  ।

 दूरदर्शन  में  व्याप्त  भ्रष्टाचार  शोर  भाई  भतीजावाद  को

 जांच

 4141.  श्री  नवाब  fag  चोहान  सुचना  श्रौर  प्रसारण  मंत्री  यष्ट  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  दूरदशेंन  में  व्याप्त  भ्रष्टाचार  प्रौर  भाई  भतीजावाद  के  बारे

 में  3  1977  के  फिल्‍मी  साप्ताहिक  में  प्रकाशित एक  लेख  की  श्रोर  दिलाया  गया

 यदि  at,  तो  उक्त  समाचार  में  उल्लिखित  व्यक्तियों के  विरुद्ध  सरकार  का  क्या

 कार्यवाही  करने  का  विचार  गौर

 क्या  सरकार  का  विचार  गत  तीन  वर्षों  में  प्राकाशवाणी  श्रौर  दूरदर्शन  केन्द्र दोनों  में  ही

 प्रोड्यूस
 प्रोडेक्शन  अ्रसिस्टेंट  प्रौर  जनरल  श्रसिस्टेंट  के  चयन  में  हुई  भूल-चूकों  के  बारे  में  जांच

 कराने  के  श्रादेश  देने  का  है  ?

 सुचना
 प्रौर  प्रसारण  मंत्री  (ert  साल  कृष्ण

 :
 हाँ  ।

 (  लेख  में  जो  लगायेਂ  गये  हैं  वे  इतने  सामान्य  श्रौर  श्रस्पष्ट  हैं  कि  उनके  झ्राधार

 पर  उन  जिनका
 उसमें  परोक्ष  रूप  से  संकेत  किया  गया  के  विरुद्ध  कार्रवाई  नहीं

 की

 जा  सकती  या  भूल  चूकों  के  बारे  में  जांच  का  orem  नहीं  दिया  जा  सकता
 ।

 यदि  प्रथम  दृष्टया

 मामला  स्थापित  करने  के  लिए  ठोस  प्रमाण  सहित  कोई  विशिष्ट  मामले  हैं
 प्रौर

 वे  सरकार  के  ध्यान

 में  लाये  जाते  हैं  तो
 उन

 पर  उपयुक्त  कारंवाई
 की

 जायेगी
 |

 सरकार  प्रोड्यूसरों  श्रौर  प्रोडक्शन  nfaezat  के  कुछ  पदों  के  चयन  में  कथित

 ग्रनियमितताओं  की  जांच  कर  रही  स्ट्रिजरों  को  नियुक्त  करने  की  पद्धति  की  भी  उसको

 रहित  बनाने
 की

 दृष्टि  से  जांच
 की  जा

 रही
 है  ।
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 20  1977
 लिखि

 खत  उत्तर

 Creation  of  a  New  State  Comprising  Bundelkhand  and  Baghelkhand

 4141.  Shri  Sukhendra  Singh:  Will  the  Minister  of  Home  Affairs  be  pleased  to  state:

 a)  whether  old  Vindhya  Pradesh  region  in  Madhya  Pradesh  which  includes  old  area  of
 Bundelkhand  and  Baghelkhand,  is  a  backward  area  in  the  country;  and

 (b)  whether  there  is  any  scheme  under  which  a  new  State  comprising  this  backward  area
 would  be  created  and  new  schemes  and  development  works  would  be  undertaken  for  the

 development  and  prosperity  of  this  area?

 The  Minister  of  Home  Affairs  (Shri  Charan  Singh):  (a)  and  (b).  Yes,  Sir.  Certain

 parts  of  Bundelkhand  and  Baghelkhand  in  Madhya  Pradesh  are  backward  areas  and  several
 districts  therein  have  been  declared  as  industrially  backward  districts,  qualifying  for  concessional
 finance.  The  developmental  needs  of  backward  areas  have  essentially  to  be  met  through  the
 mechanism  of  planning  and  Government  do  not  consider  that  formation  of  such  areas  into  a

 separate  State  would  provide  a  solution  to  the  problem  of  their  backwardness.  The  draft
 Annual  Plan  1977-78  submitted  by  the  Government  of  Madhya  Pradesh  includes  certain  irri-

 gation  schemes,  both  major  and  medium,  and  certain  power  projects  for  being  undertaken  in
 the  Bundelkhand  and  Baghelkhand  area.

 फिल्म  कुर्सी  ह

 4:43.  GARY  श्रग्रवाल  :  क्या  सुचना  प्रौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 क्या  किसी  एजेंसी  अथवा  विशेष  श्रधिकारी  ने  ag  निर्णय  लिया  कि  कुर्सी  कों

 नामक  फिल्म  का  La aa afar  प्रदर्शन  नहीं  किया जा  उक्त  निर्णय  लिये  जाने  के  क्या  कारण

 उक्त  फिल्म  का  निर्माता  ate  निदेशक  कौन  था  ate  इसमें  किन-किन  व्यक्तियों ने

 थूजी  लगाई  क्या  फिल्‍म  वित्त  निगम  से  कोई  सहायता  मांगी  गई  श्रौर

 उक्त  फिल्‍म  को  किस  श्राधार  पर  aantaa  ce TeaT F के  लिए  उपयुक्त  नहीं  समझा

 क्या  इसकी  प्रति  प्राप्त  होने  पर  सरकीर  इसका  श्रब  प्रदर्शन  करेगी  ?

 सुचना  श्रौर  प्रसारण  मंत्री  लाल  कृष्ण  श्रडवाणी  )
 +  ate  कुर्सी

 at  नामक  फिल्म  की  जांच  चलचित्र  1952 के  खंड  6  के  उपखंड  (1)  द्वारा  प्रदत्त

 श्रधिकारों  का  प्रयोग  करते  हुए  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  की  गई  थी  श्रौर  यह  निर्णय  लिया  गया  था

 कि  इस  फिल्म  को  सार्वजनिक  प्रदर्शन  के  लिए  संसर  इस  पर  नहीं  दिया  जाना

 चाहिए  कि  ag  fren  देश  की  विदेशों  के  साथ  मेत्नीपुर्ण  संबंधों  WIT  arasfaae  व्यवस्था  के

 हितों के  विरुद्ध है  ate  इससे  देश  के  स्थापित  कानूनों  के  उल्लंघन  को  बढ़ावा  मिलेने  की  संभावना

 इन  अधिकारों का  प्रयोग  सुचना  ate  प्रसारण  मंत्रालय  में  फिल्म  विंग  के  हन्चाज  तत्कालीन

 संयुक्त  सचिव  (qa)  द्वारा  तत्कालीन  सुचना  श्रौर  प्रसारण  मंत्री की  स्वीकृति  से  किया  गया  था  ।

 जहां  तक
 इस  फिल्म  की  प्रति  wa  उपलब्ध  होने  पर  इसको  रिलीज  करने  की  WARS 2  देमे

 का  सम्बन्ध  क्योंकि  केन्द्रीय  सरकार  इस  फिल्म  को  सेंसर  प्रमाणपत्न  देने  से  पहले  ही  इंकार  कर

 चकी
 इसलिए  उसको  श्रपने

 ही
 पर  पुर्नविचार  करने  का  अ्रधिकार  नहीं  है

 निर्माता  का  नाम  श्री  WaT 6  नाहटा  है  श्रौर  निदेशक  का  नाम  श्री  शिवेन्द्र  सिन्हा  है

 fea  कुर्सी  बनाने के  लिए  फिल्म  वित्त  निगम  से  कोई  सहायता  नहीं  मांगी  गई  ate

 न  ही  उसके  द्वारा  कोई  सहायता  दी  सरकार  को  इसके  फाइनेंसरों  के  बारे  में  कोई  जानकारी

 नहीं है

 73



 Written  Answers
 July  20,  1977

 71YRT,  दमण  श्रौर  दीन  के  मुख्य  मंत्री  के  विरुद्ध  श्रारोप

 4144.  थो  earl  फंलीरो  :
 कया  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  दमन  at  दीव  के  मुख्य  मंत्री  श्रीमती  शशिकला  काकोडकर wi  उनकी

 सरकार  के  विरुद्ध  भाई  कुप्रशासन  के  श्रारोप  केन्द्रीय  सरकार  को  प्रस्तुत
 किये गये

 उक्त  भ्रारोपों  का  ठीक-ठीक  स्वरूप  कया

 किन-किन  व्यक्तियों/संगठनों /  राजनीतिक  दलों  ने  उक्त  श्रारोप  प्रस्तुत  किये  श्रौर  उन्हें
 कब  प्रस्तुत किया  गया  झौर

 सरकार  ने  इस  मामले  में  क्या  कार्यवाही  की  है  श्रथवा  करने  का  विचार  है  ?

 गुह  मंत्री  चरण  :  से  दमन  ale  दीव  की  मुख्य

 श्रीमती  शशिकला  काकोडकर  के  विरुद्ध  युनाइटेड  गोग्ान्स  कांग्रेस  लेजिसलेचर  तथा  कुछ
 व्यक्तियों

 से
 भ  1975,  1976  तथा

 1977  में  श्रारोपों  के  ज्ञापन  प्राप्त  हुए  थे  ।

 वर्ष  1975  में  तथा  1976  के  श्रारम्भ  में  प्राप्त  श्रारोपों के  ज्ञापनों  पर  भूतपूर्व  सरकार

 द्वारा  मुख्य  मंत्री
 की

 टिप्पणियां  प्राप्त  की  गई  परन्तु  कोई  श्रन्तिम  निर्णय  नहीं  लिया  गया  था  ।

 शेष  मुख्य  मंत्री  की  टिप्पणियां  1977  में  मांगी गई  थी  ।  उक्त  मामले  पर  नियत  क्रियाविधि

 के  अ्रनुसार  कार्यवाही  की  जायेमी  11.0

 उक्त  ज्ञापनों  में  दिये  गये  श्रारोपों  के  स्वरूप  श्रथवा  उनके  सम्बन्ध  में  अन्य  ब्यौरों  को  इस

 स्टेज  पर  प्रकट  करना  उपयुक्त  नहीं  होगा  ।

 इस्पात  उद्योगों  हारा  कोयले  की  मांग

 4145.  डा०  हेनरी  श्रास्टिन

 श्री  निहार  लास्कर

 कया  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  इस्पात  उद्योगों  की  घटती  हुई  मांग  को  ध्यान

 में  रखते  हुए  इस  वर्ष  कोयला  क्षेत्र  में  कम  उत्पादन  होगा
 ?  ट

 is

 ऊर्जा  मंत्री  पी०  रामचन्द्रन  )
 :  1977-78  के  दौरान  इस्पात  कारखानों  के  लिए

 कोककर  कोयले
 की

 मांग  में  कमी  नहीं  हुई  वास्तव  में  इस्पात  कारखानों  के  लिए  कोककर  कोयले

 की  प्रत्याशित  श्रावश्यकता  1976-77  में  लगभग  14.3  मिलि०  टन  से  बढ़कर  1977-78 में

 15.96  मिलियन  टन  हो  गई  इस्पात  कारखानों  की  बढ़ी  हुई  मांग  को  पुरा  करने
 के  लिए

 उपाय  किये  गये  त्र्त  कोयला  क्षेत्र  में  कम  उत्पादन  का  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 कोचीन  पत्तन  पर  गोदी  कसंचारियों  को  वेतनलाभ

 4146.  श्री के०  Vo  क्या  नौवहन  श्रौर  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  कोचीन  पत्तन  पर  कुछ  गोदी  कर्मचारियों को  श्रन्तरिम  वतन  लाभ  नहीं  दिया

 जाता
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 (a)  यदि  gt,  तो  इसका  ब्यौरा  site  कारण  क्या  श्रौर

 इस  मामले  में  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ?

 प्रधान  मंत्री  मोरारजी  :  तथा  कोचीन  गोदी  श्रम  बोड़ें  के

 mata  सभी  पंजीकृत  तथा  फोटो  पास  गोदी  कमंकारों  को  अन्तरिम  सहायता  दी  जा  रही

 गोदी  श्रम  बोर्ड  से  भिन्न  wear  एजेन्सियों  वारा  काम  पर  लगाये  गये  कर्मकारों  के  कुछ  प्रवर्गों

 से  बोड़े  का  कोई  संबंध  नहीं  है  श्रौर  ग्र्त  बोर्डे  द्वारा  उनको  अन्तरिम  agra  नहीं  दी  जा  रही  है

 प्रश्न  नहीं  उठता

 एच ०  एम०  टी०  कालामस्सेरी  में  भर्ती  संबंधी  नीति

 4147.  श्री  Ho  Yo  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  एच०  एम०  टी ०,  कालामस्सेरी  में  विभिन्न  पदों  पर  कर्मचारियों  की  भर्ती  श्रौर

 पदोन्नति के  लिये  सरकार की  कोई  निश्चित  नीति  झर |

 यदि  at,  तो  इस  बारे  में  क्या  कसौटी  निर्धारित  की  गई  है  ?

 उद्योग  मंत्री  धजी  :  तथा  एच०  एम०  टी  ०,  कालामस्सेरी  में

 विभिन्न  पदों  पर  श्रमिकों  की  भर्ती  श्रौर  पदोन्नति  के  संबंध  में  एच०  एम०  टी  ०  द्वारा  स्वीकृत  नीति  में

 निम्नलिखित  मुख्य  मापदण्ड  सम्मिलित  जो  उनके  मार्गदर्शी  सिद्धान्तों  में  श्रन्तविष्ट  हैं  ——

 (1)  जहां  तक  सम्भव  होता  है  सभी  उच्च  पद  पदोन्नति  द्वारा  भरे  जाते  हैं  ।  बाहर से

 भर्ती  तभी  की  जाती है  जब  एकक  के  भ्रन्दर  पदोन्नति के  लिए  उम्मीदवार  नहीं

 मिलता है

 (2)  पदोन्नति  केवल  उच्च  पद  पर  होगी  ।

 (3)  पदोन्नति  पर  जो  परीक्षा  श्रौर  साक्षात्कार  पर  झ्राधारित  है  तब  किया

 जाता  है  यदि  arr  उच्च  पद  में  कोई  रिक्त  स्थान  हो  प्रौर  कार्य  की  झ्रावश्यकता

 को  देखते  हुए  रिक्त  स्थान  का  भरा  जाना  जरूरी  हो  ।!

 (4)  पदोन्नति  के  लिए  जिन  कमंचारियों  पर  विचार  किया  जाना  उनकी  पात्रता

 निम्न  पद  पर  सेवा  की  पात्रता  wafer  पर  भ्राधारित  होती  है  ।

 (5)  किसी  करमचारी  की  पदोन्नति  पर  विचार  तभी  किया  जायेगा  यदि  कायें  निर्धारण

 के  प्राधघार  पर  किसी  ट्रेड  में  उच्च  पद  उपलब्ध  है  परौ  यदि  उसी  ट्रेड  में  ऐसा  पढ

 अ्रत्यावश्यकता के  कारण  भरा  जाना  है  ।!

 (6)  पदोन्नति  पर  ट्रेड  के  परिवर्तन  की  श्रनुमति  विशिष्ठ  मामलों  में  परीक्षा  श्रौर

 साक्षात्कार  के  प्राधा  पर  दी  जायेगी  ॥)

 (7)  सब  बात  समान  होने  पर  पदोन्नति  नाश्नतान  सह-वरिष्ठता  के  श्राधघार  पर  की

 जायेगी  ।
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 (8)  निम्नलिखित  पदों  पर  पदोन्नति  के  लिए  कार्य  निर्धारण  के  श्रलावा  स्यूनतम  श्रहंताएं

 निर्धारित  की  गई  हैं  Haga /HTAT  ant  हैंड  श्रौर

 झनुसचिवीय  जूनियर  सीनियर  प्लानर  सीनियर  ड्राफ्टमेन

 ay  झौर  सीनियर  इन्सपेक्टर  |

 Pension  to  Staff  Artistes  of  All  India  Radio

 ,4348.  Shri  Nawab  Singh  Chauhan:  Will  the  Minister  of  Information  and  Broad-

 ‘casting  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  propose  to  grant  pension  to  those  staff  artistes  of  All  India  Radio
 who  are  serving  on  contact  extending  upto  58  years  of  age;  an

 (b)  whether  it  is  proposed  to  grant  pension  in  lieu  of  Provident  Fund  to  those
 ‘staff  artistes  who  have  been  serving  All  India  Radio  and  Doordarshan  as  staff  artistes  before

 1964?

 The  Minister  of  Information  and  Broadcasting  (Shri  K.  Advani)  ॥  (a)  and  (b).
 No,  Sir.  There  is  no  proposal  at  present.  However,  some  demands  to  this  effect  have  been
 made.

 Urqaaae  qleraret  उद्योग

 नद 4149.  श्री  ध्रग्रवाल  e  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  उन  उद्योग

 के  नाम  क्या  हैं  जिन्हें  सरकार  ने  पोटेन्शलਂ  की  संज्ञा  दी  है  ate  जिनके  लिये  श्रायातित

 प्रौद्योगिकी  की  व्यवस्था  की  गई  है  ?

 उद्योग  मंत्री  art
 :  प्रोद्योगिकी  के  के  लिए  उद्योगों  का  चयन  उनकी

 रोजगार  क्षमता  के  श्राघार  पर  नहीं  किया  गया  है

 Progressive  Use  of  Hindi  by  C.S.LR

 4150.  Shri  Nawab  Singh  Chauhan:  Will  the  Minister  of  Planning  be  pleased  to
 state:

 (a)  whether  the  Hindi  magazine  Pragatiਂ  of  C.S.ILR  was  nat  being  brought
 out  in  time  during  the  last  three  years;

 (b)  if  so,  who  have  been  held  responsible;

 (c)  the  schemes  of  C.S.I.R.  for  ensuring  the  progressive  use  of  Hindi  and  publication  of
 scientific  research  material  in

 (d)  whether  Government  propose  to  appoint  a  Hindi  Adviser  to  co-ordinate  the  Hindi
 work  and  progressive  use  of  Hindi;  and

 (e)  if  so,  when  it  is  likely  to  be  done?

 The  Prime  Minister  (Shri  Morarji  Desai):  (a)  and  (b)  There  was  considerable
 dislocation  in  the  handling  of  the  publication  owing  to  transfers,  promotions  and  retirement
 of  the  majority  of  the  staff  dealing  with  it  and  no  arrangements  were  made  to  replace  them.
 I  am  very  dissatisfied  with  the  state  of  affairs  and  am  having  inquiries  made  as  to  the  circum-
 stances  in  which  this  happened  and  who  was  responsible  for  mismanagement.  The  position
 is  now  uptodate  and  publication  is  being  issued  regularly.

 (८)  to  (e).

 (i)  Progressive  use  of  Hindi  in  CSIR:  Press  communiques,  specified  documents
 required  to  be  issued  both  in  Hindi  and  English  languages,  reply  to  the  correspondence  received
 in  Hindi,  issue  of  instructions  to  class  IV  staff,  printing  of  forms  bilingually,  name  plates,  Hindi
 teaching  rcheme  etc.  etc.  are  some  of  the  important  work  done  in  Hindi.
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 (ii)  Pablication  of  Scientific  Research  Material  in  Hindi:  The  C.S.I.R.
 publishes  the  monthly  ‘“Vigyan  Pragatiਂ  and  the  Annual  Report  of  the  C.S.ILR.  in  Hindi.
 The  of  Indiaਂ  (encyclopaedia)  is  also  being  brought  out  in  Hindi.

 (iii)  I  am  asking  the  Director-General,  CSIR  to  look  into  the  whole  position  and  take

 steps  to  reorganise  the  Hindi  Section  so  as  to  achieve  progressive  use  of  Hindi.

 RYBERTAT  के  स्थान  पर  भारतीय  पेय  के  लिए  फामला

 4151.  श्री  एम०  पटेल  !  क्या  उद्योग  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  को  का-कोज़ा  के  स्यान  पर  एक  फार्मू ले
 का  भ्रविष्कार  करने  के  बारे  में  प्रयोग

 किया  गया  है  !  पौर

 यदि  तो  उसके  क्या  परिणाम  निकले  श्रौर  भ्रन्य  भारतीय  पेयों  को  कोका-कोला  का

 स्थान  देने  के  बारे  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 उद्योग  मंत्री  जाजें  :  श्रौर  (@)  सेन्ट्रल फूड
 टैक्नोलोजीकल  fragq

 मंसूर  ने  बताया  है  कि  उसने  देशी  कोला  पेय  सान्द्रण  का  सन्तोषजनक  रूप  में  विकास

 कर  लिया  है  तथा  वे  वाणिज्कि  उपयोग  के  लिए  मिश्रण  उपलब्ध  कराने  को  तैयार  हैं  ।  श्राशा  की  जाती

 हैं  कि  भारतीय  पेय  उद्योग  इस  विकास  से  लाभावित  हो  सकेगा  ।  देशी  पेय  पदार्थ  बताने  वाले  उद्योग

 के  विकास  हेतु  सहायता  के  विशिष्ट  प्रस्तावों  पर  विचार  करने  के  लिए  सरकार  तत्पर  रहेगी
 |

 बड़े  घ्रौद्योगिक  गो  को  लाइसेंस  जारी  करना

 4152,  श्री  डी०  ao  चन्द्र  गौड़ा  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  ate  राज्य  सरकारों  ने  केन्द्रीय  सरकार  से  श्रपने  राज्यों  में  उद्योग  स्थापित

 करने  हेतु  बड़े  ग्रौयोगिक  गृहों  को  लाइसेंस  देने  का  किया  पौर

 यदि  तो  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध में  क्या  कांयं  वाही  की  है  ?

 उद्योग  मंत्री  जाज
 :  श्रौर  (a)  किसी  भी  राज्य  सरकार  से  राज्य

 में  उद्योग  स्थापित  करने  के  लिए  बड़े  प्रौद्योगिक  गृहों  को  लाइसेंस  दिए  जाने  हेतु  कोई  विशिष्ट  acer

 प्राप्त  नहीं  हुम्रा है  oy  उद्योग  तथा  विनियमन )  श्रघिनियम के  श्रधीन  लाइसेंस  दिए

 जाने  के  लिए  प्राप्त  हुए  बड़  प्रौद्योगिक  गृहों  के  ग्रावेदनों  सहित  सभी  श्रावेदन-पत्न  सम्बन्धित  राज्यਂ  सरकार

 ate  विभिन्न  संवीक्षा  ्भिकरगों  को  उन  पर  श्रपनी  टिप्पणी  देने  हेतु  भेज  दिए  जाते  हैं  ।

 ये  झावेदन  पत्र  राज्य
 सरकारों

 द्वारा  समर्थन  प्राप्त  होते  सरकार द्वारा  लागू  की  गई  नीति  के  श्रनुरूप

 लाइसेंस  के  भ्रातेदनों  पर  प्रत्येक  मामले  के  गुणावगुणों  के  आधार  पर  निर्णय  लिया  जाता  है  a  कि  केवल

 राज्य  सरकार  की  सिकारिश  के  ही  अ्राघार  पर  |

 सरकार  द्वारा  मंत्रियों  तथा  संसद्‌  सदस्यों  के  विरुद्ध  चल  रहे  झपराधिक  मामलों  को  वापस

 लिया  जाना

 4153.  att  के०  क्या  a  मंत्री  ag  बताने  की  कुपा  कि
 :

 वर्तमान  सरकार  द्वारा  मंत्रियों  संसद्‌  सदस्यों  के  विरुद्ध  चल  रहे  कितने  श्राप  राधिक

 मामलों  को  वापस  लिया  यया  है  श्रौर
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 Written  Answers
 July  20,  1977
 a

 foe  ~  १०
 १  **/  हय  ना ह १ गो 41 ध  दे  दास  कया  दें  इसके  करण  कया  हैं  ?

 गृह  मंत्री  (sit  चरण  (5)  नर  सुचना  एकत्र  की  जा  रही  है  तथा  सभा  के  पटल

 पर  रख  दी  जाएगी

 हरिजनों को  परेशान  किया  जाना

 ै 4154,  डा०  हे वरी  थ्  न् ध क  शक

 ह थ्री  1१  सास्कर  e

 श्री  Gao  एन०  गोविन्दन  नायर

 stadt  पावती  कृष्णन  :

 थ्री  के०  लकप्पा :

 क्या  गृह  War  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 ;

 (#)  क्या  ऐसा  सनाचार  प्राप्त  हुमा है  कि  मध्य  प्रदेश  और  we  राज्यों  में  जहां

 जनता  पार्टी  ने  हाल  ही  में  चुनाव  जीते  को  पीटा  तथा  परेशान  किया  जा  रहा  है  ;

 क्या  26  1977  को  बिहार  में  भागलपुर  गांव  के  भूस्वामियों  ने  हरिजनों  को  पीटा

 श्रौर  उनको  पहले
 दी

 गई  भूमि  पर
 श्रपना

 कब्जा  कर  लिया
 ;

 यदि  तो  सरकार  ने  उनके  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की  ;  और

 क्या  सरकार  द्वारा  पहले  दिये  गंये  इस  श्राश्वासन  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  उक्त

 मामलों  में  कठोर  की  जायेगी  इन  मामलों  में  कोई  कार्यवाही  नहीं  की  गई  ate  हरिजनों  को

 अ्रभी  भी  परेशान  किया  जा  रहा  हैं  ?

 गह  मंत्री  चरण  fag):  सरकार
 ने  इस  सम्बन्ध  में  समाचार पत्न  की  रिपोर्ट  देखी

 ह  कि  क्या  कोई  एसी  घटना  हुई  इसकी  सुचना  सम्बन्धित  राज्यों  से  एकत्र  की  जा  रही  है  ।

 से  बिहार  सरकार  से  तथ्य  मालूम  किए  जा  रहे  हैं  ।

 Probe  into  Working  of  Transport  Units  of  Doordarshan

 4156.  Shri  Nawab  Singh  Chauhan:  Will  the  Minister  of  Information  and  Broad-

 casting  be  pleased  to  refer  to  the  reply  given  to  Unstarred  Question  No.  1368  on  the  22nd
 June,  1977  regarding  probe  into  the  working  of  Transport  Units  of  Doordarshan  and  state  the
 names  and  designation  of  the  officers  against  whom  departmental  action  is  being  taken  and
 whether  Government  propose  to  entrust  this  case  to  the  C.B.I.,  if  so,  when?

 The  Minister  of  Information  and  Broadcasting  (Shri  L.  K.  Advani):  Depart-
 mental  enquiry  is  being  held  against  nine  officials  of  the  Transport  Unit  of  Doordarshan  including

 The  nine  officials  include  the  three five  gazetted  officers  and  four  non-gazetted  officials.
 -officials  referred  to  in  reply  to  the  Unstarred  Question  No.  1368  on  22nd  June,  1977.

 Since  the  departmental  enquiry  has  not  yet  taken  a  positive  shape,  it  will  not  be  in  public
 interest  to  disclose  the  names  of  the  officials  at  this  stage.  There  is  no  proposal to  entrust  this
 €ase  to  the  C.B.I.
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 लिखित  उत्तर 29

 HINTS,
 1899

 —

 ad  न्क्च कग, द् र Annual  Consumption  of  ®lectricity  in  Puns~b,  हैप  शणक रि

 4157.  Shri  Yagya  Datt  Sharma:  Will  the  Minister  of  Emergy  be  pleased  to  state:

 D (a)  the  annual  consumption  of  clectricity  in  Punjab,  aLatydlla, arvana  and  Himachal
 Pradesh,  State-wise;

 an
 (b)  whether  Government  are  considering  any  new  scheme  for  meeting  this  consumption;

 (c)  if  so,  the  details  of  the  scheme?

 The  Minister  of  Energy  (Shri  P.  Ramachandran);  (a)  The  annual  consumption  of
 The electricity  varies  from  year  to  year  on  the  basis  of  load  growth  and  availability  of  power.

 annual  consumption  of  electricity  for  the  year  1975-76  was  as  follows

 Punjab  e  .  +  3379°78  million  kwh

 1601° 72  Do. Haryana

 Delhi
 1447°  29  Do.

 Himachal  Pradesh  220°  52  Do.

 (b)  and  (c).  Work  is  in  progress  on  a  number  of  Hydro-electric  and  Thermal  Projects  in
 Punjab,  Haryana,  Himachal  Pradesh  and  Delhi.  A  list  of  such  on-going  Projects  is  given  in
 the  Statemen,  Several  proposals  for  new  schemes  are  also  at  various  stages  of  examination  and
 project  formulation  with  a  view  to  most  economically  meeting  the  future  power  needs  of  the
 constituents  of  the  Northern  Region.

 Statement
 List  of  schemes  work  on  which  is  in  progress  in  Punjab,  Haryana,  Delhi  and

 Himachal  Pradesh

 —

 SI.  Na in  ame  of  the  Project  under  execution  Capacity  (No.
 No.  of  units  size

 in  MW)
 a  es

 I.  Punjab:

 Shanan  Extn.  (HEP)  1X50

 2X  110 Gurunanak  (Bhatinda)  Extn.  (TPS)

 ही है ह  Haryana

 Faridabad  Extn.  (TPS)  .  1x  60

 . Panipat  Thermal  Project  (TPS)  Ix  110

 ह है है ह  Himachal  Pradesh

 Giribata  (HEP)  2X  30

 IV.  Central  Projects

 Baira  Siul  (HP)  (HEP)  3x  60

 Badarpur  Thermal  Extn.  (Delhi)  IX  200

 Common  Projects

 Beas  Unit-I  (Dehar)  (HEP)  .  4x  165

 Beas  Unit-II  (Pong)  (HEP)  4x  60

 eee
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 Written  Answers  Asadha  29,  1899  (Saka)

 तमिलनाडु में  गेस  टरबाइन  संपंत्र

 4158.  श्री  एम०  रामगोपाल  शेड्  :

 थी  मनोरंजन भवत  :

 कया
 ऊर्जा  मंत्नी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  ने  केन्द्र  से  राज्य  में  तीन  गैस  टरबाइन dda  स्थापित  करने  का

 ग्रतुरोध
 किया  ह  ;  तौर

 यदि  तो  उस  पर  सरकार  ने  क्या  फैसला  कियाह  ?

 ऊर्जा  मंत्री  पी०  श्ौर  6X  25  मे ०  वा०  गैस  टरबाइन  संयंत्र

 की  प्रतिष्ठापना  के  लिए  तमिलनाडु  सरकार  से  पत्नादि  प्राप्त  sat  art  परियोजना  की  तकनीकी  भ्रौर

 अन्य  विशिष्टताओं  संबंधी  व्यवहयंता  अध्ययन  के  द्वारा  प्रस्ताव  का  स्मंथन  होना  श्रावश्यक

 हूँ  ताकि  राज्य  की  बियुत  संबन्धीं  आवश्यकताओं  ait  उनको  पुरा  करने  के  लिए  उपलब्ध

 वैकल्पिक  स्कीमों  को  ध्यान  में  रखते  हु  ए  प्रस्ताव  का  तकनी  की-ग्राथिक  दुष्टि  से  मूल्यांकन  किया  जा  सके

 अपने  कर्मचारियों  को  श्रन्तरिम  सहायता  का  भुगलान  करने  के  लिए  ध्रनिस्छष्

 पत्रों  का  श्रधिग्रहण  करने  की  मॉंग

 4159.  श्री  रामानन्द  तिवारी  :
 कया  सुचना ale

 प्रसारण  मंत्नी  यह  बताने की  कृपा  करेंगे

 क्या  अल  इंडिया  स्माल  न्यूजपेपर्स  एडीटसं  कन्फस  ने  सरकार
 से

 उन  सभी  समाचारपतों

 का  श्रधिग्रहण  करने  का  श्रनुरोध  किया हैं  जो  श्रपने  कर्मचारियों  को  श्रन्तरिम  सहायता  देने  के  लिए

 तैयार  नहीं  हैं  ;  त्रौर

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  ने  क्या  निर्णय  किया  ?

 सुचना  श्रोर  प्रसारण  मंत्री  लाल  कृष्ण  weatat )  :
 इस

 को  इस  प्रकार

 के  किसी  भी  श्रभ्यावेदनਂ  की  जानकारी  नहीं  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता
 |

 विभिन्न  की  fautizart  का  क्रियान्वयन

 4160.  शी  निहार  लास्कर  :

 थी  झार०  वी०  TATAVATAAT  :

 क्या  गह  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  श्रमी  बहुत  से  जांच  झायोग  ऐसे  हैं  जिनकी  सिफारिशें  To  तरह  क्रियान्वित  नहीं

 गई  हैं  ;

 यदि
 तो  ऐसे  जांच  श्रायोगों  की  संख्या  कितनी  हूं  ;  भौर
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 लिखित  उसर
 भाव 0]

 20  1977

 कया
 सरकार  सिफारिशों  को  पूरी  तरह  क्रियान्वित  कराने  के  लिए  कार्यवाही  करने  का

 विचार कर  रही  है  ?

 गह  मंत्री  चरण  fag)  :  से  सुचना  एकल्रित  की  जा
 रही

 है
 श्रौर  सदन  के  पटल

 पर  रख  दी  जाएगी ।

 बिजली  eyattcay  हारा  हड़ताल

 4161.  श्री  के०  ए०  कया  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दस  राज्यों  के  बिजली  कमंचारियों
 ने  मजूरी  सम्बन्धी  बातचीत  तथा  श्रन्तरिम

 राहत  सम्बन्धी  erat  मांगों  को  मन॑वाने  के  लिए  हड़ताल  करने  का  निर्णय  किया हूं
 ;  अ्रोर

 यदि  तो  तत्संबंधी  तथ्य  क्या  हैं  श्रौर  हड़ताल  को  रोकने  के  लिए  क्या  उपाय  किये

 गए  हैं  ?

 ऊर्जा  मंत्री  पी०  श्रौर  कुछ  राज्य  बिजली  बोर्डों  को  बिजीली

 कर्मचारियों  की  कुछ  यूनियनों  से  मजदूरी  में  संशोधन  बोनस  श्रादि  की  मांग  के  संबंध  में  20

 1977  को  एक  दिन  की  सांकेतिक  हड़ताल  के  नोटिस  मिले  हैं  ।  इन  विवादों  का  निपटारा  विचार-विमशं

 एवं  समझौते  द्वारा  करके  प्रस्तावित  हड़ताल  को  टालते  के  लिए  संबंधित  राज्य  प्राधिकारियों  तथा  राज्य

 बिजली  बोर्डों  द्वारा  प्रयत्न  किए  जा  रहे  हैं  ।

 इलेक्ट्रौनिक्स  श्रायोग  को  सहायता  श्रनुदान

 4162.  श्री  पी०  राजगोपाल  नायडु  :  क्या  इलेक्ट्रौनिकी  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगें  कि  :

 क्या  सरकार  इलेक्ट्रोनिक्स  श्रायोग  को  सहायता  श्रनुदान  दे  रही ह  ;  ale

 यदि  तो  किन  प्रयोजनों  के  लिए  सहायता  दी  जाती  है  ?

 प्रधान  मंत्री  मोरारजी  :  इलेक्ट्रौनिकी  विभाग  की

 अनुदान  विषयक  मांगों  पर  संसद  द्वारा  विचार  करने  के
 are  श्रतुमोदन  प्रदान  जाता

 हू  ate  maar  की  राशि  का  उपयोग  इलेक्ट्रीनिकी  श्रायोग  द्वारा  निर्धारित  नीति  के

 arene  पर  हो  किया  जाता है  ।  उपर्युक्त  इलैट्रो  निकी  grate  भारत  सरकार  का  ही  एक  हिस्सा  है  |

 यह  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  |

 परमाणु  इंधन  उद्योग  हैदराबाद

 4163.  श्री  पी०  मायडु  :  क्या  परमाणु  ऊर्जा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि  :

 हैदराबाद  स्थित  परमाणु  इंधन  उद्योग  समूह  परमाणु  विद्यत १ ४  रिएक्टरों  की  ईंधन  की

 आवश्यकताओं
 को  पुरा

 कर  रहा
 5
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 ‘July  2०,  197 Written
 डाका

 उक्त  समूह  द्वारा  किन  चीजों का  उत्पादन  किया  जाता  है
 ?

 प्रधान  मंत्री  मोरारजी  :  हां  ।

 1.  परमाणु  बिजलीघर  तथा  निर्माणाधीन  wer  बिजलीघरों  के  लिए

 श्यक  यूरेनियम  श्राक्साइड  ईंधन
 की  श्रसेम्बलिया ं।

 2.  श्रमेरिका  द्वारा  दिए  गए  समुद्ध  यूरेनियम  से  बनाई  जाने  वाली  तारापुर  परमाणु  बिजलीघर

 के  लिए  श्रावश्यक  समृद्ध  यूरेनियम  श्रावसाइड  ईधन
 की

 श्रसेम्बलियां
 |

 3.
 निर्माणाधीन  परमाणु  बिजलीघरों  के  लिए  श्रावश्यक  शीतक  ट्यूबों  केलन्ड्रिया  ट्यूबों  श्रौर

 जरकालय  से  तैयार  की  गई  अन्य  चीजें  जैसे  रिएक्टर  के  घटक  ।

 4.  इलेक्ट्रोनिकी उंद्योग  के  लिए  शझ्रावश्यक  99.  999  प्रतिशत  से  भी  श्रधिक  शुद्धता  वाली

 विशेष  किस्म  की  जेसे--एऐनोड  a  टिन  जरकोनियम

 बोरोन
 ट्राई-ब्रोमाइड

 त्रौर  नायोबियम  ।

 अ्राकादावाणी  केन्द्रों  की  ट्रांसमिटर  क्षमता

 4164.  श्री  पी०  नायड  :  क्या  सुचना  MT  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगें  कि  :

 देश  में  श्राकाशवाणी  के  विभिन्न  केन्द्रों  की  वर्तमान  afafaex  क्षमता  क्या  द

 are

 क्या  इन  anal  को  बढ़ाने  का  कोई  प्रस्ताव

 सुचना  श्रौर  प्रसारण  मंत्री  लाल  कृष्ण  श्रडवाणी  )  :  श्राकाशवाणी  के  विभिन्न

 केन्द्रों  के  वर्तमान  ट्रांसमिटरों  की  शक्ति  संलग्न  विवरण  में  दी  हुई  है  ।  में  रखी

 गई  |  देखिए  संख्या  एल०

 श्रीनगर  श्रौर  दित्ली  के  ट्रांसमिटरों  at  afar  बढ़ाने  की

 योजनाएं  कार्यान्वित  की  जा  रही  हैं  भ्रन्य  ट्रांसमिटरों  की  afer  बढ़ाना  देश  में  प्रसारण

 के  विकास  की  उत्तरवर्ती  योजनाओं  के  लिए  संसाधनों  की  उपलब्धि  पर  fac  करेगा

 WIAA  कलपककम

 4165.  श्री  एस०  डी०  :
 परमाण  उर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 श्रणुशक्ति के  लिए
 केन्द्र

 तथा
 राज्य  सरकार का  कुल  परिव्यय

 क्या हे  ;  शौर

 केन्द्रीय  सरकार  तथा  राज्य  सरकार  दोनों  के
 द्वारा  पृथक-पृथक  कितना-कितना

 धन  व्यय  किया  गया  है  ?
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 29
 1899  (aa) )  लिखित

 उत्तर

 प्रधान  मंत्री  मोरारजी  कलपक्कम  में  बनाए  जा  रहे  बिजलीघर  के

 पहले  तथा  दुसरे  यूनिट  के  लिए
 केन्द्रीय  सरकार

 ने
 77.  09

 करोड़  रुपए  तथा  70.63

 करोड़  रुपए  का  पूंजीगत  परिव्यय  संस्वीक़ृत  किया  है  ।  पूंजीगत  परिव्यय  की  राशियों  को  बढ़ा

 कर  107.55  करोड़  रुपए  तथा  95.93  करोड़  करने  का  प्रस्ताव  विचाराधीन है  ।

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  संस्वीकृत  परिव्यय  के  राज्य  सरकार  ने  भी  लगभग  2500

 एकड़  भूमि  मुफ्त
 दी  थी  ।  बताया  गया  है

 कि
 इस  भूमि  के  अधिग्रहण  पर  लगभग 45  लाख

 रुपए खर्च  हुए  हैं  ।

 1977  तक  पहले  तथा  दूसरे  यूनिट  पर  80.95  करोड़  तथा

 40.16  करोड़  रुपए  व्यय  किए  जा  चुके  थे  ॥

 तेल  पोतों  et  निर्माण

 4166.  श्री  एस०  डो०  सोमसुन्दरम  :
 क्या  नौवहन  श्रौर  परिवहन  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  देश  में  तेल  पोतों  के  निर्माण  का  कोई  कार्यक्रम

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  कया  भ्रौर

 देश  में  तेल  उत्पादन  की
 सम्भावित  वृद्धि  ate  श्रागामी  10  वर्षों की  स्थिति  को ध्यान

 में  रखते  हुए  तेल  के
 के

 लिये  क्या  किसी  उपायुक्त  तेल  पोत  बेड़े  के  लियें  योजनायें बनाई  जा  रही

 प्रघान  मंत्री  मोरारजी  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 हमारा  मौजूदा  टेकर  बेड़ा  प्रयोजन  के  लिए  पर्याप्त  है  ।

 पिछड़े  क्षेत्रों  में  उद्योगों  की  प्रगति

 4167.  श्री  डी०  बी०  चन्द्रगौड़ा  :  क्या  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या
 सरकार

 का
 ध्यान  12  1977  के  ि. डक्कन

 &. 9
 में  प्रकाशित इसਂ  समाचार

 की  शोर  दिलाया  गया  है  कि  भारतीय  इंजीनिर्यारंग  उद्योग  संघ  ने  प्रधान  मन्त्री को  दिये  गये  एक  पत्र  में

 कहा  है  कि  अविकसित wear  पिछड़े  क्षेत्रों  में  उद्योग  स्थापना  को  प्रोत्साहन  देने  हेतु  दिये  गये  प्रोत्साहन

 तथा  रियायतों  से  कोई  सफलता  नहीं  मिली  शर

 यदि
 तो

 ऐसे  एककों  के  सम्मुख  क्या  कठिनाई  है
 ate

 सरकार  का  विचार  इस

 में  क्या  कदम  उठाने का  है  ?

 उद्योग  मंत्री  जाजें  फर्नानडिस  att  सरकार  ने  12  1977  के

 डैक्कन  sues  की  रिपोर्ट देख  ली  है
 ।  सरकार को  पता  है  कि  विभिन्न  सुविधाएं  दिये  जाने  के  बावजूद

 पिछड़े  क्षेत्रों  के  औद्योगिकीकरण  की  प्रगति  धीमी  रहती  है  ।  श्रौद्योगिक  श्रवस्थापनाश्रों  का  श्रभाव  तथा

 इसके  परिणामस्वरूप  उद्यमकर्ताश्रों
 की

 पिछड़े  क्षेत्रों  में  जाने  की
 श्रनिच्छा

 प्रमुख  बाधाएं  बनी  हुई  हैं  ।

 सरकार  द्वारा  पिछड़े  क्षेत्रों  का  विकास  करने  हेतु  उचित  संस्थागत  व्यवस्थाएं  करने  तथा  इस  प्रकार  की

 कठिनाइयां  दूर  करने  के  प्रश्न  पर  जांच  की  जा  रही  है
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 दोलापुर  में  प्रसारण  केन्द्र  की  स्थापना

 4168  श्री  एस०  ग्ार०  दासाणी :  कया  सूचना  ate  प्रसारण  wet  यह ह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि
 :

 7

 (=)
 व

 उन्होंने  शोलापुर  में  प्रसारण  केन्द्र  स्थापित  करने  रे  में  वहां  के  लोगों  की  पुरानी

 माग  पर
 ६  दिया  ग्रौर

 क

 7
 ग्रदि at,  तो  इस  वारे में  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  है

 सुचना  श्रौर  प्रसारण  मंत्री  लाल  कृष्ण  अडवाणी ):  are  Ay (@ )
 सरकार  jin

 म  प्र
 रण  केन्द्र  स्थापित  करने  की  मांग  का  ध्यान  है  ।  शोलाजुर में  केन्द्र  स्थापित  करने

 का  WE  बनया  गया  किन्तु  संप्ाधनों  की  कमी  के  कारण  पांचवीं  योज  इस  के  कार्यान्वयन

 के  लिए  व्यवस्था  करना  सम्भव  नहीं  gard  ।  धनराशि  उपलब्ध  होने  पर  भावी  विकास  योजनाओं

 क में  शामिल

 ba

 जाने  के  लिए  इस  प्रस्ताव  पर  पुरर्विचार  किया  जाएगा

 7

 राष्ट्रीय  डिजाइन  श्रहमदाबाद  क

 क
 a

 4169.  श्री  एस०  श्रार०  ATATUY  :  क्या  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की
 या  करेंगे  कि

 राष्ट्रीय  डिजाइन  श्रहमदाबाद  द्वारा  अपने  प्रारम्भिक  काल  से  किये  गये  कार्यों

 का  मुख्य  स्वरूप  क्या  है  श्रौर  इसने  देश  की  श्राधिक  प्रगति  में  किस  प्रकार  योगदान  दिया  है

 छोटे  तथा  मध्यस्तरीय  उद्योगों  के  विकास  में  सहायता  करते  हेतु  तकनी  स्थानान्तरण

 के  मामले  में  संस्थान  की  उपलब्धियों  का  ब्यौरा  कया  atk

 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  रोजगार  प्रधान  उद्योगों  के  विकास  को  तेज  करने  के
 बारे  में  इसका टन

 भविष्य  के  लिये  क्या  कार्यक्रम है
 ?

 उद्योग  मंत्री  जाज॑  नेशनल  इंस्टीट्यूट  श्राफ  अहम  बाद

 ग  स्थापना  भारत  सरकार  द्वारा  1961  में  श्रौद्योगिक  डिजाइन  के  क्षेत्र  में  wa  स ~  न

 और  सेवा  के  उद्देश्य  से  की  गई  थी  ।  इसका  पहला  कायें  अपने  नये  शिक्षण  कार्यक्रम  के  लिए  श्रध्यापन

 संकाय
 का  विकास  करना  था  |  यह  का  पूरा  हो  जाने  पर  डिजाइनरों  के  लिए  1970

 में
 व्यावर्सा

 ् बन्यनर चीन
 क्षणिक  कार्य  क्रम  शुरू  किया  गया  था  |  इसके  अलावा

 संस्थान
 ने  औद्योगिक  डिजाइन  के  विभिन्न  क्षेत्र

 स्नातकोत्तर  एवं  पाठयक्रम  भी  शरू  किये हैं  ।
 इसके  साथ  साथ  संस्थान

 क्
 ने  सरकार  को  सरकारी  क्षेत्र  के  उद्योगों  मझौले  ak  "@ Bie )  क्रफ्ट  क्षेत्र  प्र  ग्रामी

 क्

 योग  के  लिए  परामशं  और  डिजाइन  सेवा  भी  प्रदान  की  है  |

 )  झौद्योगिक  डिजाइन  के  डिजाइन  फर्नीचर  का  सिरेमि  डिजाइन

 श्रौर  कपडों  का  तैयार  करने  सम्बन्धी  संस्थान  का  श्रधिकांश  set  लघ  ay
 रि

 मझौले  उद्यो ग

 क्षेत्र  से  सम्बन्धि
 ।  हाल  ही में  दी

 गईं  एंसी  सहायता

 के
 उदाहरणों

 में eal  में  निर्यात  के के  लिए  हैन्डलमों  का
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 विकास  बांस  श्रौर  लकड़ी  के  उत्कृष्ट  वैद्युत  उपकरण  श्रादि  सम्मिलित  हैं  ।  इस  समय

 ग्रामीण  विस्तार  कार्यालयों में  सहायता  प्रदान  करने  के  हेतु  कृषि  मन्त्रालय  के  साथ  काय  कर  रहा  है  ।

 संस्थान  चमड़ा  उत्पादों  श्रादि  के  लिए  डिजाइन  का  हस्तान्तरण  करने  हेतु  राजस्थान  के  पिछड़  क्षेत्रों  में

 इण्डियन  इंस्टीट्यूट  श्राफ  प्रहमदाबाद  के  साथ  भी  कार्य  करता  रहा  है  ।  संस्थान के  डिजाइन

 सम्बन्धी  कार्य  को  शभ्रौद्योगिक  डिजाइन  समितियों  की  श्रन्तर्राष्ट्रीय  परिषद्‌  की  मान्यता  मिल  चुकी  है

 यह  पहला  ही  waar  है  जबकि  THE )  अ्रन्तर्राष्ट्रीय  पुरस्कार  भारत  को  स्वीकार  किया  गया  है  ।  इस  प्रकार

 को  उद्देश्य  विकासमान  देशों  में  श्रौद्योगिक  डिजाइन  कार्यों  को  बढ़ाना  झौर  उसे  प्रोत्साहन  देना  तथा

 उत्पादों  के  डिजाइन  wie  तरी के  बताना  है  जिससे  सामाजिक  स्थिति  सुधर  सके  ।  श्राई०सी०

 एस०  झ्राई०  डी०  द्वारा  राष्ट्रीय  संस्थान  के  डिजाइन  कार्यों  की  की  गई  संवीक्षा  में  एक.नया  queer

 चल्हा  प्रौर  फसल  काटने  के  श्र  कार्यकौशलवधेक  उपकरण  शामिल  हैं  ।

 ग्रामीण  क्षेत्रों  के  रोजगार  प्रदायक  उद्योगों  में  सहायता  सम्बन्धी  भावी  कार्यक्रम  में

 ग्रामीण  रोजगार  श्रवसरों  के  साथ  शिक्षा  के  सहबद्ध  करने  के  राजस्थान  के  परीक्षणात्मक  कार्यक्रम  को  अन्य

 राज्यों में  बढ़ाना  उत्तरपुर्व  के  कुछ  राज्यों  में  शुरू की  गई  see  प्रशिक्षण  परियोजनाश्ों  का  विस्तार

 करना  ।  फसल  की  कटाई  करने  वाले  उपकरणों  में  सुधार  लाने  के  लिए  श्रनुसन्धान  सेवाओं का  विस्तार

 करना  कृषीय  श्रवशेषों  श्रादि  का  उपयोग  सम्मिलित है  ।

 टूक्टरों  की  श्रनुज्ञप्त  क्षमता  एवं  उनकी  मांग

 4170.  श्री  एस०  श्रार०  दामाणी  :  क्या  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 '

 विभिन्न  अ्रश्वशक्ति  के  ट्रैक्टरों  की  गत  दो  वर्षों  में  भ्रनुज्ञप्त  क्षमता  कया  थी  श्रौर  उनके

 निर्माताओं  के  नाम  क्या  हैं  ;  र

 ट्रैक्टरों  की  मांग  1982  तक  कितनी हो  जायेगी  ?

 उद्योग  मंत्री  जाजें  :  श्रावश्यक  जानकारी  संलग्न  विवरण में  दी  गई  हैं

 तकनीकी  विकास  का  महानिदेशालय/मोटरगाड़ी'  तथा  सम्बद्ध  उद्योगों  की  विकास

 परिषद  द्वारा  किये  गये  श्रध्ययन  के  श्राधार  पर  1982-83 तक  सम्भावित  मांग  76,000  ट्रैक्टर  प्रति

 ay की  है  ।

 ऋण०्स॑ ० ०.  लाइसेंस  प्राप्त एकक  का  नाम  Woo  तज  लाइसेंस  प्राप्त  क्षमता

 ee
 30-6-75  को  30-6-77 को

 1  म े०  ट्रैक्टर्स  एण्ड  फामं

 इक्विपमेंट  मद्रास  35  50  7000  7000

 2.  मे ०  इंटरनेशनल  ट्रेक्टर  कम्पनी

 35  झ्रौर  44  10000  10000
 ग्राफ  इण्डिया  बम्बई

 3.  Ho  एस्कार्टे,स फरीदाबाद  35  16000  16000

 4,  मे०  ट्रैक्टस

 फरीदाबाद  46
 6000  6000
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 क्र० स०  लाइसेंस  प्राप्त  एकक  का  नाम  Woo  लाइसेंस  प्राप्त  क्ष  मता

 30-6-77  को 30-6-75  को
 भ  —

 Yo  हिन्दुस्तान  द्रक्ट्स

 बड़ौदा  50  प्रौर  35  7000  7000

 Fo  mame  ट्रैक्स  इण्डिया

 फरीदाबाद  26.5  2000  2000

 7.  मे०  हिन्दुस्तान  मशीन  cea

 12000 पिजौर  25  12000

 मे ०  किलॉस्कर

 नासिक  25  प्रौर  75  10000  10000

 मे०  पंजाब  ट्रैक्टस॑

 चण्डीगढ़  35  12000  12000

 10  Fo  हुषा  ट्रैक्ट्स  नई

 10000  10000 दिल्ली  थ्  25

 11  मे०  पित्ती  टूल्स  प्रा०

 e  37  10000  10000
 पुना

 12  मे ०  प्रीमियर  इरीगेशन

 मेंट  कलकत्ता  e  55  5000  कुछ  नहीं

 न  किये

 जाने  कारण

 लाइसेंस  रद्द कर

 दिये गये  )
 a

 13  मे०  झा  ८। टू  क्८्स
 ry  ह

 12000  12000 लखनऊ  e  e  25

 14  Yo  यूनाइटेड  wet

 45  झौर  65  5000  5000*
 हैंदराबाद

 15.  मे०  परफैक्ट  ट्रै क्टसें

 नई  दिल्‍ली  च  32  5000
 कुछ

 नहीं

 न  किये

 जाने के  कारण

 लाइसेंस रद्द  कर

 दिये  ।

 ह  eed  np  SR  reed  ee  es  SE CG

 योग  1,  19000

 a  एएए  ए  िन

 *  उत्पादन  नहीं  हो  रहा  है  ।
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 HINT,  18
 99  (a) )

 फिल्म  बनाने  के  लिए  फिल्म  निर्माताश्रों को  वित्तीय  सहायता

 4171.  थी  Bo  मसालझा  :
 क्या  सूचना  श्रौर  प्रसारण  मन्त्री  यह  बताने

 की
 कृपा  करेंगे  कि

 ॥

 क्या  देश  में  ग्रच्छी  फिल्म  इसलिये  नहीं  बन  पाती  हैं  कि  फिल्म  निर्माताओं  के  पास  पर्याप्त

 ara  नहीं  होती  ate  उन्हें  ऊंची  ब्याज  दरों  पर  लोगों  से  धनराशि  लेनी  पड़ती  ग्रौर

 इस  समस्या  के  समाधान  के  लिए  सरकार  क्या  कदम  उठा  रही  है  ?

 सुचना  प्रसारण मंत्री  लाल  कृष्ण  श्राउवाणी  )
 :  शौर  (@), tr 4 att देश  में  बनने  वाली

 फिल्मों  की  सख्या  पिछले  वर्षों  में  प्रगामी  रूप से  बढ़ी है  ।  फिल्म  सेंसर  बोर्ड  द्वारा  1974-76  के  तीन

 वर्षों  के  दौरान  सार्वजनिक  प्रदर्शन  के  लिए  प्रमाणीकृत  भारतीय  फीचर  फिल्मों  की  संख्या

 435,  475  507 थी
 ।

 इनमें  से  कुछ  फिल्मों  ने  राष्ट्रीय  पुरस्कार  प्रौर  ग्रन्तर्राष्ट्रीय
 प्रशंसा

 भी
 प्राप्त

 की  है  ।  प्र्त  यह  कहना  सही  नहीं  होगा  कि  च्छि  स्तर  की  फिल्में  भारत  में  नहीं  बनाई  जाती

 woo  स्तर  की  फिल्मों  के  निर्माण  को  प्रोत्साहित  करने  के  लिए  सरकार  ने  1960

 में  फिल्म  वित्त  निंगम  की  स्थापना  की  ।  फिल्म  निर्माताओं  को  श्रच्छी  स्क्रिप्ट  और  तकनीकी

 भ्रतिभा  के  ग्राधार  पर  wer  ब्याज  दरों  पर  वित्तीय  सहायता  प्रदान  करता  |  ।  निगम  द्वारा  वित्त  पोषित

 अनेक  फिल्मों  ने  राष्ट्रीय  पुरस्कार  श्रन्तर्राष्ट्रीय  प्रशंसा  प्राप्त  की  है  ।

 गुजरात  श्रादिवासी  क्षेत्र

 4172.  शी  श्रहमद  UHo  कया  गह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ग्जरात  राज्य  में  asta  जिले  के  उन  तालुकों  के  नाम  क्या  हैं  जिनको  श्रादिवासी  क्षेत्र

 श्रोषित किया  गया

 क्या  गुजरात  राज्य  सरकार  द्वारा  श्रादिवासी  उप-योजना
 में  भ्रंकलेश्वर  के  कुछ  श्रौर

 गांवों  को  शामिल  करने  के  लिए  कोई  नया  प्रस्ताव  दिया  गया  ate

 यदि  तो  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?

 गहमंत्री  (at wen fag) चरण
 :

 asta  जिले  के  नंदोद

 तथा  झागडिया  तालक  गुजरात  के  श्रादिवासी  उप-योजना  क्षेत्र  में  शामिल  कर  लिए  गए  हैं  ।

 शौर  गुजरात  ने  आदिवासी  उप-योजना  क्षेत्र  में  ग्रंकलेश्वर  तालुक  के

 एक  श्रादिवासी  स्थल
 को

 शामिल  करने  का  प्रस्ताव  किया
 ।

 यह  स्थल  उप  योजना  क्षेत्र  के  भीतर  नहीं  है

 बल्कि  उसके  साथ  लगी  तथा  श्रंकलेश्वर  तालुक  जिसमें  यह  स्थल  श्राता  में  50  प्रतिशत से  कम

 जनसंख्या  है  जो  उप-योजना  में  शामिल  करने  के  लिए  एक  मानक  है  ।  त्र्त  गुजरात  सरकार

 का  प्रस्ताव  स्वीकार  नहीं  किया  गया  है  ।
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 Written  Answers
 =

 Asadha  29,  1899
 (5818.0

 में  उद्योग  स्थापित  करने  के  लिये  राजसहायता

 4:  73.  श्री  एम०  पटेल  :  क्या  उद्योग  He  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  गुजरात  राज्य  में  अ्रंकलेश्वर  stenting  बस्ती  में  उद्योग  स्थापित  करने  के  लिये

 राज्य/केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  कोई  राजसहायता  दी  जा

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  कया  है
 ?

 उद्योग  मंत्रो  जाज  :  चूंकि  प्रौद्योगिक  बस्ती  पिछड़े  जिले  में

 है  जो  कन्द्रीय  राजसद्टाप्रता  प्राप्त  करने  के  लिये  पात्र  बस्ती  के  श्रौद्योगिक  एककों  को

 सन्यन्त्र  तथा  मशीनों  vs  किए  गये  निवेश  पर  15  प्रतिशत  तक  प्‌  जीगत  राजसहायता  मिलती  है  ।  लघु

 उद्योग  सेवा  अ्रहमदाबाद  से  मिली  सुचना  के  श्रनुसार  ग्रंकलेश्वर  प्रौद्योगिक  बस्ती  के  उद्योगों

 के  लिये  राज्य  सरकार  की  कोई  विशेष  राजसहायता  योजना  नहीं  है  ।

 WRTITT  श्रौद्योगिक  बस्ती
 के

 100  रजिस्टर्ड एककों  में  से
 22

 के
 लिये  26-8-71

 से  10-  की  श्रवधि  के  वीच  कुल  मिला  कर  65.  7  लाख  रुपये  की  पूंजीगत  राजसहायता  स्वीकृत

 की  गई  है  ।

 गुजरात  में  जनजातियों  का  उत्यान

 4174.  श्र  श्रहमद  एम०  पटेल  कया  :  गृह  मंत्री यह
 बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि
 :

 गुजरात के  उन  जिजों  के
 नाम

 क्या  हैं  जहां
 श्रधिकांश  जनजाति के  लोग  रह  रहे  श्रौर

 उक्त  क्षेत्रों  में  जनजातियों  के  उत्थान  के  लिये  क्या  मुख्य  की  व्यवस्था  की

 गई

 गृह  मंत्री  चरण  :  गुजरात  के  श्रधिकांश  झादिवासी

 वत्साड़
 प्रौर

 डांग  के  सात  जिलों  में  रह  रहे  हैं
 |

 इन  जिलों
 के

 भीतर  50  प्रतिशत  से  झादिवांसी  जनसंख्या  वाले  क्षेत्रों  के  लिए

 एक  उप-योजना  तैयार  की  गई  है  ।

 उप  योजना  क्षेत्र  को  नौ  एकीकृत  भ्रादिवासी  विकास  परियोजनाओं  में  विभाजित  किया  गया  है

 जिनके  लिए  विभिन्न  जैसे  श्रादि  के  अधीन  विशिष्ट  विकास  कार्यक्रम  तैयार

 किये  गये  हैं  ।

 पांचवीं  योजना  safe के  दौरान  गुजरात  के  Sq-AisTAaT  क्षेत्र
 के लिए  राज्य  योजना  धनराशि

 मेंसे  84.  06  करोड़  रुपये
 प्रौ

 विशेष
 केन्द्रीय  सहायता के  रूप  में

 16
 .

 28
 करोड़  रुपये  का  कुल  परिव्यय

 होगा ।

 भ्रनुसुचित  जनजातियों  को  दी  जाने  वाली  सुविधात्रों  में
 मे  ट्रिको्तर  तथा  स्कूल  स्तरों  पर  शैक्षिक

 कृषि  निवेश  gat  arte  के  लिए  श्राथिक  सहायता
 देना  शामिल  है  ।

 शोषण  समाप्त  करने

 के  लिए  भी  विशेष  प्रयास
 किये

 जाते  हैं
 ।
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 20  1977  थ  थ  लिखित  उत्तर

 SS  ह कण i

 awe

 कारखानों  का  बंद  होना

 4175.
 श्री  श्रहमद

 एम०  पटेल :
 क्या  उद्योग  sett

 निवल

 क्या  गु
 गुजरात  में  गत  तीन  वर्षो  में  कोई  कारखाने

 बन्द  हुए
 ड 1 थ श्

 (a)  इसके  क्या  कारण  श्रौर
 थ

 उन्हें  फिर  से  चालू

 निन  य उद्योग
 मंत्री  (att  ह  सुचना  शकटंठी  की  जा  रही  है  तथा

 सभा  पंटल  पर  दी  जायेगी ।
 थ

 a arat नबाद  कोयला  खानों  में  श्रादिवासी  तथा  दलित  वर्ग  के

 सख्या
 ह  भमिकों को

 4176.  श्री  ए०  Ro  राय  कया  ऊर्जा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 ) द
 कार  द्वारा  प्रबन्ध  का  ्रधिग्रहण  करने  के  समय  धनबाद  जिले  )  की  कोकिंग

 तथा  गैर-कोकिंग  ला  खानों में  कितने  हरिजन  श्रादिवासी  तथा  दलित  वर्ग  के  ल  रोजगार  पर

 लगे

 11974
 1975,  1976,  तथा  1977  के  जनवरी  माह  में  इनकी  पंख्या

 कितनी

 fx

 हुई  है
 क्या

 ्रधिग्रहण  के  पश्चात  कोयला  खानों  में  दबल  वर्ग  के  लोगों क
 की  स

 थ
 dem  ror  कम

 द

 क्या  धनबाद  के  उपायुक्त  श्री  के ०  बी०  सकसेना  ने  वर्ष  1975  में  बी०  सी  ०  Ato  एल०

 तथा सी  ०  एम०  ए०  एल०  के  प्रबन्धकों  के  विरुद्ध  खुला  प्रेस  सम्मेलन  बुलाया  र  सरकार को  उनके

 विरुद्ध  ग  भीर  आरोप  लगाते  हुए  एक  नोट  दियां  झ्ौर

 यदि  तो  सरकार  का  विचार  दुबल  वग  के  लोगों  को

 में  रोज  दिलानें  के  लिए  क्या  कार्यवाही  करने  का  है
 ?  के  समव

 प्रतिशतता

 ्

 ह

 ऊर्जा  मंत्री  पी०
 :  से  दत  कती

 हा

 स

 दै

 मॉ  सभा

 त

 पर  सव

 थी

 थ

 उड़ीसा  में  श्रतसुचित  जातियों  तथा  श्रनुसुचित  जनजातियों  का

 भीन ह  धान  क

 4177
 श्री  Fo  प्रधानी :  क्या  गृह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करर  TH

 या
 उड़ीसा  सरकार

 ने
 राज्य  में  maqraa  जातियों  Wie  अ्नसुचित  जनजातियों  के

 विकास के  लिए  एक  योजना  केन्द्रीय  सरकार  के  पास  भेजी  है

 यदि  त
 तत्सम्बन्धी  व्यौरा  क्या  Bit

 89



 Written  July  20,  1977

 उस  पर  क्या  कार्यावाही की  गई  है  ?

 गृह  मंत्री  चरण  :  से  ,  अ्नुसुचित  जातियों  ate  श्रनुसूुचित जन  जातियों

 के
 लिए

 कल्याण  योजनाएं  उड़ीसा
 की

 पांचवीं  पंचवर्षीय  यो  जना  के  पिछड़े  क्षेत्र  में  शामिल  की  गई  है  ।

 भ्रनुसुचित  जातियों के  लिए  1977-78 के  लिए  19.  30  लाख  रुपए  किए  गए  हैं  श्रौर
 वार  qtaca

 तथा  प्रांप्त  किये  जाने  वाले  लक्ष  इस  प्रकार  हैं

 व 2110]
 te

 योजना  का  नाम  1377-78  ष्  1977-78  के  भौतिक  लक्ष्य

 ay  के  rN  श्रावंटन

 (¥o
 लाख

 (1)  क्षेत्र  विकास  योजना-भूमि  सुधार  2.25  परियोजनाएं  जारी  रखना  तथा

 कृषि  निवेश  सहायता  ।
 एक

 नयी
 ऐसी  योजना  शुरू  करना  |

 (2)  हस्तकलाग्ों  तथा  कुटीर  उद्योग  65  120  परिवार  लाभान्वित  होंगे  ।

 तथा  रोजगार  योजना  के

 लिए  सहायता  ।

 (3)  शार्टहैंड  तथा  टाइपिंग  में  50  300  प्रशिक्षार्थी  लाभान्वित  होंगे  ।

 प्रशिक्षण  सहित  अ्रौद्योगिक

 प्रशिक्षण ।

 00  १
 (4)

 +  68,500  प्रशिक्षार्थी  लाभान्वित  होंगे

 (5)  पठन  त्तथा  लेखन  सामग्री  00  J

 (6)  छात्रावास का  90  6
 ध  छात्रावासों को  पुरा  करना

 जोड़  19  30

 ed

 इसके  84.92  लाख  रुपए  भ्रनुपुचित  जनजातियों  के  लिए  अ्रावंटित  किए  गए  हैं  ।

 उड़ीसा  में  एक  उपयोजना  तैयार  की  गयी  है  जिसमें  50  प्रतिशत  से  ates  श्रादिवासी  जनसंख्या

 वाले  सभी  क्षेत्र  शामिल  हैं  ।  उप  योजना  में  शैक्षणिक  तथा  अधिक  विकास  कार्यक्रम  शामिल  हैं  उप  योजना

 क्षेत्र  23  विकास  में  विभाजित  कर  दिया  गया  है  ।  राज्य  सरकार  ने

 अब  तक  19  परियोजनाएं  तैयार  की  जो  भारत  सरकार  द्वारा  श्रनुमोदित  कर  दी  गयी  हैं  ।

 राज्य  सरकार  से  शेष  चार  क्षेत्रों  के लिए  परियोजनाएं  भेजने  का  अनुरोध  किया  गया  है  |

 90.0



 लिखित  उत्तर 29  2899

 fi 11.0  wale च्दन्च्य  NUS

 4178.  श्री  Fo  warty  क्या  गृह  मंत्री  as  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 देश  में  अस्पृश्यता  निवारण  के  लिए  सरकार  द्वारा  कया  कार्यक्रम  श्रारम्भ किया  गया  है  ;

 अर

 गांवों  में  इस  की  क्रियान्वित  में  कठिनाइयां at  रही  है  ?

 1 Wait  चरण  तथा  (a)  श्रस्पुश्यता की  प्रथा  को  रोकने  के  लिए  1976

 में  नागरिक  afaare  संरक्षण  1955  में  व्यापक रूप  से  संशोधन  किया गया  था  ।  इस

 अधिनियम के  श्रनुसरण  में  राज्य  सरकारों  ने  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  उपाय  किये  है
 कि

 श्रस्पुश्यता

 समाप्त  होने  से  मिलने  वाले  श्रधिकार  उपलब्ध  कराये  जाये  ate  अस्पृश्यता  से  प्रभावित  व्यक्ति

 उनका  उपयोग  कर  सकें  ।  समाज  के  सभी  वर्गों  में  सामाजिक  दृष्टिकोण  में  परिवतेन  लाने  के  उद्देश्य

 से  अ्रस्पृश्यता की  प्रथा  के  विरुद्ध  प्रसार  तथा  प्रचार  के  लिए  जनसम्पक
 के

 साधनों  तथा  स्वयं  सेवी  संगठनों

 की  पेवाद्रों  ar  भी  उपयोग  किया  जा  रहा  है  ।  जातियों  के  लिए  सरकार  द्वारा  कार्यान्वित

 शैक्षणिक तथा  aaa  विकास  योजनाओं  से  भी  श्रस्पुश्यता  हटाने  में  श्रप्रत्यक्ष  रूप  से  सहायता

 मिलती है  ।  राज्य  सरकारों  सें  प्राथमिक  झ्राघार  पर  नागरिक  श्रधिकार  संरक्षण  1955

 के  उपबन्धों  को  पुरी  तरह  कार्यरूप  देने  का  अ्रतुरोध  किया  गया  है  ।

 पीपावाव  पत्तन  के  निकट  सीमेंट  उद्योग

 4179.  प्री  ward  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पीपावाव  पत्तन  के  निकट  सीमेंट  उद्योगों
 की

 स्थापना  के  लिए  सरकार  को  कोई

 प्रतिवेदन  प्राप्त  gare  ;  और

 यदि  तो  क्या  वर्ष  1978-79  में  पत्तन  की  श्राय
 36

 लाख  रुपये  श्रौर  वर्ष

 1983-84  में  22.42  लाख  रुपए  होगी  ?

 उद्योग  मंत्री  भी  :  ate  पीपावाव  को  श्रामतौर  से  fart

 स्रथवा  जफराबाद  पत्तन  के  नाम  से  जाना  जाता  है  ।  इस  समय  यह  केवल  प्रच्छ  मौसम  में  काम  प्राने

 वाला  एक  पत्तन है  ।  गुजरात  सरकार  इस  छोटे  से  पत्तन  का  विकास  करने  पर  विचार कर  रही  है  ।

 गुजरात  राज्य  औदयोगिक  विकास  निगम  को  जफराबाद  में  प्रतिवर्ष  5  लाख  मी  ०  टन  qe

 लंण्ड  सीमेन्ट  का  निर्माण करने  की  क्षमता का  एक  सीमेन्ट  संयंत्र  लगान ेके  लिए  1971  में

 एक  wine  पत्न  मंजूर  किया  गया  था  ।  चूंकि  आ्राशयपत्न  के  क्रियान्वयन  में  कोई  भी  प्रगति  नहीं  की

 गई  थी  इसे  व्ययगत  मान  लिया  गया  है  |

 श्री  डी०  एल०  चौगुलै  नामक  व्यति  को  भी  बेरावल  में  4  लाख  मी०  टन  की  वाधिक  क्षमता

 का  एक  सीमेन्ट  संयंत्र  स्थापित  करने  के  लिए  एक  श्रौद्योगिक  लाइसेंस  मंजूर  किया  गया है  ।  इस  संयंत्र

 को  वेरावल से  wear  में  लगाने  का  उनका  निवेदन  स्वीकार  कर  लिया  गया  है  ।  श्रौद्योगिक

 31  1977  तक  वैध  है  ।

 भारत  को  इस  पतन  से  होने  श्राय  के  बारे  में  कोई  भी  जानकारी  नहीं है  ।
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 Written  Answers
 Asadha,  1899

 (Saka) लएएएएएके

 वामा  के  लिये  उन्नत  तंकंनीकी

 4180.  श्री  जी०  ao  कृष्ण  :  क्या  उद्योग  मंत्री  qe  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकारी  तथा  गैर-सरकारी  एजेंसियों  ग्रामीण  लोगों  की  सहायता  तथा

 सुविधाश्रों  की
 पेशकश  पर  एक  अथवा  दो  प्रतिशत  ग्रामवासी  ही  एकाधिकार  कर  लेते  है  ;

 क्या  सरकार  कृषि  तथा  अन्य  ग्रामीण  व्यवसायों  को  लाभप्रद  बनाने हेतु  तकनीकी

 में  सुधार  करने  की  श्रावश्यकता  का  विस्तार  करना  चाहेगी  क्योंकि  वत  मान  ऋण  सुविधाएं  सामान्यतया

 सहायक सिद्ध  नहीं  हुई  हैं
 त्रौर

 बहुत  से  मामलों  में  शोषण  के  साधन  भी  देखने  में  श्राए  हैं  ;  alc

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  स्थानीय  भ्रनुभव  तथा  समस्याओं  को  wer

 योजनाझं  तथा  काम  रखने  वाले  व्यक्तियों  तक  पहुंचाने  के  लिए  नियमित  जानकारी  के  लिए  प्रबन्ध

 करने  का  ह  ?

 उद्योग  मंत्री  जाज  gatafea)  :  (#)  सरकार  को  ऐसी  कोई  भी  जानकारी  नहीं  है
 कि  सहायता  तथा  सरकारी  व  गैरसरकारी  अ्रभिकरणों  दवारा  ग्रामीणों  को  दी  गई  सुविधाओं  पर  एक  या

 दो  प्रतिशत  ग्रामीण  एकाधिकार  रखते  हैं  ।

 (@)  झर  सरकार  ग्रामीण  तथा  ग्रामोदयोगों  को  इस  प्रकार  से  सं  गठित  करना  चाहेगी

 कि  स्थानीय  मांगों  को  पूरा  करने  के  लिये  अ्रधिकतम  सीमा  तक  स्थानीय  साधनों  का  उपयोग  किया  जा

 सके  भ्नौर  क्रयशक्ति  बड़े  तथा  ग्रामीण  क्षेत्रों  के  बहुसंख्यक  लोगों  में  इसे  फैलाया  जा  सके  सरकार  का

 यह  प्रयत्न  भी  होगा  कि  उन्नत  तकनोलाजी  गांवों  के  कारीगरों  तक  पहुंच  सके  श्रौर  ग्राम  तथा

 लघु  उद्योगों  के  विकास  के  काम  में  लगे  श्रन्य  लोगों  तक  सफल  श्रनुभवों
 की

 सुचना  पहुंचाई  जा  सके
 |

 सिनी  बसों  के  परिमिट

 4181.  श्री  जी०  वाई०  कृष्णन  :  क्या  नौवहन  श्रौर  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  क्र्पा  करेंगे

 कि

 क्या
 दिल्‍ली

 में  वर्ष  1976  में  मिनी  बस  चलाने  के  लिये  कुछ  परिमिट  दिये  गये  हैं

 यदि  at,  तो  क्या  सरकार  को  पता  है  कि  इससे  दिल्‍ली  में  श्रौर  श्रघिक  भीड़भाड़  तथा

 यातायात  में  कठिनाई  होती  श्रौर

 क्या  सरकार  का  विचार  राजधानी  में  जनपरिवहन  सुविधाओं  के  लिये  केवल  पहले  ही

 चल  रही  तथा  बड़ी  बसों  के  संचालन  की  श्रनुमति  देने  का  है
 ?

 प्रधान  मंत्री  सोरारजी  :  हां  ।  राज्य  परिवहन  प्राधिकरण  दिल्‍ली  ने

 वर्ष  1976  में  दिल्‍ली  परिवहन  निगम  को  मिनी  बसों  के  लिये  242  श्रस्थायी  परिमिट  स्वीकृत  किये

 (a)  site  दिल्‍ली  में  इस  समय  चल  रही
 मिनी  बसों  की  कुल  संख्या  353 है

 जबकि

 दिल्‍ली  संघ  राज्य  क्षेत्र  में  रजिस्टड  सभी  श्रेणियों  की  मोटर  गाड़ियों  की  संख्या  389,182 है
 ।  दिल्‍ली

 में  चलने  वाली  कुछ  मिनी  बसें  सड़कों  पर  यातायात
 की

 भीड़  का  कारण  नहीं  कही  जा  सकतीं
 ।

 भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  के  aferetfcut  की  नियुक्ति

 4192,  थ्री  ete
 प्रकाश  कया  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारतीय  संघ  के  प्रत्येक  राज्य
 a

 संघ  राज्यक्षेत्र  में
 1  1977  को

 सीधे  भर्ती  किये

 ga  भारतीय  marafan  सेवा  के  कितने  भ्रधिकारी  कार्य  कर  रहे  थे
 ;
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 20  1977  लखित
 उत्तर

 उनमें  से  कितने  afaaticat  को  प्रत्येक  राज्य  अर  संघ  राज्य  क्षेत्र  में  राज्यवार  उनके

 जन्म-स्थान  वाले  राज्य  में  नियुक्त  किया  गया  है  ;  शरार

 श्रघिकारी  को  उसके  जन्म-स्थान  वाले  राज्य  में  नियुक्त  करने  के  लिए  किन-किन  बातों

 पर  ध्यान  रखा  जाता  है  ?

 गृहमंत्री  चरण  fag):  तथा
 एक

 विवरण
 सदन  के  पटल  पर  रखा  जाता हैं

 ।

 राज्य  संवर्गों  तथा  संयुक्त  संवर्गों  में  सेवा  के  सदस्यों  के  श्राबंटन  के  सिद्धान्तों  जिन
 में

 ्य
 किसी  अधिकारी  का  उसके  जन्म  स्थान  वाले  राज्य  में  श्राबंटित  करने  से  संबं  for ध दि  |  भी  शामिल

 इस  विभाग  कीं  ad  1976-77  की  वार्षिक  fat  में  प्रकाशित  कर  दिया  गया  है  ।  रिपोर्ट  की

 प्रतियां  सदन  के  पटल  पर  पहले  ही  रखी  जा  चुको  है  ।

 faazoy

 1-6-1977  की  राज्यों  और  संघ  राज्य  क्षेत्रों  में  सीधे  भर्ती  किए  गए  श्रखिल  भारतीय

 aaral  के  श्रधिकारियों  are  अपने  ही
 राज्यों

 में  प्रावंटित  afirnticat  की  संख्या  |

 6-77  को  सीधी  श्रपने  जन्म  स्थान  वाले

 राज्य का  ATA  भर्ती  वाले  श्रधिकारियों  राज्य  में  शझ्रावंटितਂ

 सख्या  की  संख्या  सीधी  भर्ती  वाले

 अधिकारियों  की  qo
 ee

 ne  ey,  प

 1  अआन्थ्य  प्रदेश  196  85

 2  अप्रसम-मेद्यालय  100  25

 बिहार  212  85

 गुजरात  145  15

 हरियाणा  96  23

 हिमाचल  प्रदेश  61  14

 जम्मू  व  कश्मीर  50  14

 कर्नाटक  140  56

 केरल  89  46

 10.  मध्य  प्रदेश  212  34

 11.  महा  राष्ट्र  223  72

 12.  43  14

 13.  नागालैंड  27  12

 14.  उड़ीसा  134  58

 15.  पंजाब  110  64
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 Written’  Answers  July  20,  1977

 1  2

 16  राजस्थान  134  49

 17  तमिलनाडु  175  99

 18  संघ  राज्य  क्षेत्र  105  38

 19  उत्तर  प्रदेश  289  172

 20  पश्चिमी  बंगाल  185  97

 दिल्‍ली  नगर  निगम  द्वारा  श्रजित  किये  गये  श्रहातों  का  खाली  किया  जाना

 4185.  श्री  श्रोम  प्रकाश  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उनके  मंत्रालय  ने  दिल्‍ली  नगर  निगम  को  यह  निदेश  दिये हैं  कि  दिल्ली  नगर  निगम

 ारा

 ग्रजित  किये  गये  ऐसे  areal  को  तुरन्त  खालीं  कर  दिया  जाये  जिनके  मालिक  विधवा  निराश्रित

 हैं

 दिल्‍ली  नगर  निगम  में  श्रभी  तक  अ्रर्निणित  पड़े  तथा  अ्रभी  तक  खाली  न  किये  गये  ग्रह्मतों

 की  संख्या  कितनी  है  ;  तर

 नत n ऐसे  मामलों  में  कार्यवाही  करने  में  विलम्ब  के  कया  कारण  दि  *  तथा  सभी  मामलों  का

 निपटान कब  तक  किये  जाने की  सम्भावना है
 ?

 गह  मंत्री. (श्री  चरण  :  जी  श्रीमान  ।

 तथा  दिल्‍ली  नगर  निगम  से  प्राप्त  सूचना  वे  अनुसार  निगम  के  पास एक
 विधवा

 का  प्रार्थना  पत्र  उसकी  सम्पति  खाली  करने  के  बारे  में  श्रनि्णित  पड़ा  है  ।  निगम  ने  प्रार्थो से  उसकी

 सभी सम्पत्तियों के  बारे  में  ब्यौरा भेजने  के  लिए  wade  किया है  ताकि  निर्णय  लिया  जा  सके
 |

 Atomic  Power  Plants

 4184,  Shri  Om  Prakash  Tyagi  :  Will  the  Minister  of  Atomic  Energy  be  pleased  to  state

 (a)  the  State-wise  number  of  atomic  energy  plants  in  the  country  at  present  ;

 (b)  the  number  of  atomic  energy  plants  being  set  up  and  the  locations  thereof  ;

 (c)  the  number  of  atomic  energy  plants  proposed  to  be  set  up  during  the  coming  years  and

 the  locations  thereof  ;  an

 the  target  fixed  by  Government  in  regard  to  atonaic  energy  production  in  the  country  ?

 The  Prime  Minister  (Shri  Morarji  Desai)  :  (a)  At  present  the  Tarapur  Atomic  Power

 in Station  in  Maharashtra  and  the  first  unit  of  the  Rajasthan  Atomic  Power  Station

 Rajasthan  are  in  operation  ;
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 लिखित  उत्तर 29  1899  (3% )

 (b)  and  (c)  The  following  Table  gives  the  commissioning  schedule  of  the  atomic  power
 stations  for  which  outlays  have  been  included  in  the  Fifth  Five  Year  Plan

 Station  Capacity  Location  Expected
 date  of
 commis—

 sioning

 e I  Rajasthan  Atomic  Power  Station—Unit  || है ई  200  MWe  Rana  Pratap  Sagar  End  1977
 in  Rajasthan.

 Madras  Atomic  Power  Station—Unit  I.  235  MWe
 Ka  Ipakkam  in  Tamil  1979

 Nad  u.

 3  Madras  Atomic  Power  Station—Unit  IT.  e  235  MWe  Kalpakkam  in  Tamil  1981
 Nadu.

 4  Narora  Atomic  Power  Station—Unit  I.  235  MWe  Narora  in  Uttar  1982
 Pradesh.

 Narora  Atomic  Power  Station—Unit  IT  235  MWe  Narora  in  Uttar  1983
 Pradesh.

 Preliminary  action  to  set  up  one  more  atomic  power  station  in  the  WeStern  Electricity
 Region  is  also  proposed  to  be  taken  up  in  the  current  Five  Year  Plan  period  ;  and

 (d)  A  total  nuclear  power  generation  capacity  of  1.  68  Million  KW  is  expected  to  be  achiev-
 ed  by  1983-84  and  6  million  KW  by  1090-91  according  to  current  estimates.

 भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  में  श्रनुसुचित  जातियों  एवं  जनजातियों  के

 व्यक्तियों  की  Wet

 4185.  श्री  do  जी०  मावलंकर :
 क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  केन्द्र  एवं  राज्य  सरकारों
 में

 काम
 करने  वाले

 भारतीय  प्रशासन  सेवा
 के

 कारियों  की  राज्य-वार  सख्या  क्या

 (@)  gat  से  कितने  लोग  जातियों  और  अनू  सुचित  जनजातियों  के  Aix

 भारतोय  प्रशासनिक  सेवा  कैडर  में  श्रनुसुचित  जातियों  एवं  प्रनुसुचित  जनजातियों

 के  लोगों  की  संख्या  बढ़ाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  गये

 गृह  मंत्री  चरण  :  तथा  (a)  अ्रपेक्षित  सूचना का  एक  विवरण  संलग्न  है

 [wera  में  रखा  देखिए  संख्या

 सांविधिक  नियमों  के  अधीन  भारतीय  प्रशासन  सेवा  की  सीधी  भर्ती  की  रिक्तियों  में

 aqgrat  जातियों  के  लिए  is  प्रतिशत  भर  अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  73  प्रतिशत  का  श्रारक्षण

 संघ  लोक  सेवा  श्रायोग  द्वारा  ली  जाने  वाली  वा्धिक  प्रतियोगिता  परीक्षा  के  माध्यम

 से  सीधी  भर्ती  द्वारा  भरी  जाने  वाली  रिक्तियों  में  ्रारक्षण  किये  जाते  हैं  श्रारक्षित  रिक्तियों  में

 नियुक्त  किये  गये  अनुसूचित  जाति
 तथा  श्नुसुचित  जनजाति  के  उम्मीदवार  विभिन्न  राज्य  संवर्गों
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 में  यथानुपात  श्राबंटित  किये  जाते  चूंकि  श्रारक्षित  रिक्तियों  को  भरने  के  लिए  उम्मीदवारों  की

 उपलब्धता  में  वास्तव  में  कोई  कमी  नहीं  हुई  ञ्र्त  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों

 का  wage  निर्धारित  प्रतिशतताग्रों  के  श्रनुसार  इसलिए  राज्य  संवर्गों  में  उन  के  श्रनुपात  को

 बढ़ाने  के  लिए  किसी  विशेष  कदम  के  उठाये  जाने  का  प्रश्त  नहीं  उठता  ।

 सम्बलपुर  श्राकाशदाणी  केन्द्र  से  qEaa  उड़ीसा  के  स्थानीय  कार्यक्रमों  का  प्रसारण

 4186.  श्री  गरपनाथ  प्रधान  :  क्या  सूचना  श्र  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 श्राकाशवाणीं  का  सम्बलपुर  केन्द्र  के  पश्चिम  उड़ीसा  के  पूर्ण  रूपेण  कर्द्र  के  होते  हुए

 भी  पश्चिम  उड़ीसा  के  स्थानीय  कार्यक्रमों  के  प्रसारण  के  लिए  ग्रधिक  समय  क्यों
 नहीं  दिया

 श्र

 वर्तमान  सरकार  ने  इस  मामले  में  wa  तक  क्या  कदम  उठाये  हैं
 ?

 सूचना  ate  प्रसारण  मंत्री  लाल  कृष्ण  :  सम्बलपुर  रेडियो  स्टेशन

 पूर्णरूपेण  रेडियो  स्टेशन  नहीं  यह  एक  सहायक  केन्द्र  यह  झ्राकाशवाणी  के  कटक  श्रौर  दिल्‍ली

 केन्द्रों  द्वारा  प्रसारित  किये  जाने  वाले  कार्यक्रमों  को  रिले  करता  यह  मूल  रूप  से  प्रतिदिन  केवल

 90  मिनट  की  अवधि  के  ही  कार्यक्रम  प्रसारित  करता  जब  ag  मूल  रूप  से  कार्यक्रम  प्रसारित

 करने  वाला  पूर्णरूपेण  केन्द्र  बन  जायेगा  तब  इस  के  लिए  अधिक  स्थानीय  कार्यक्रम  प्रसारित  करना

 सम्भव  हो  सकेगा  |

 संसाधनों  को  कमी  के  कारण  सम्बलपुर  में  श्राकाशवाणी  के  स्थायी  स्टूडियो

 लब्ध  करना  सम्भव  नहीं  ग्रा  उम्मीद  है  कि  इस  केन्द्र  पर  स्थायी  स्टूडियो  का  निर्माण  wel

 पंचवर्षोय  योजना  के  दोरान  किया  arta  इससे  ag  केन्द्र  मूल  रूप  से  अधिक  कार्येक्रम  प्रसारित

 कर  सकेगा  ।

 वाराणसी  में  a WaT  हथियार  बनाने  के  कारखाने

 4187.  श्री  TATATE  मेहूता  ः  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  26  1977  को  वाराणसी  में  अवैध  आग्ने८  हथियार  बनाने  वाले  दो  भूमिगत

 कारखानों  का  पता  लगाया  गया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  श्रौर

 क्या  किसी
 व्यक्ति  को  गिरफ्तार  क्रिया  गया  ate  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य

 क्या  हैं
 ?

 मह  मंत्री  चरण  fag):  से  (7)  सुचना  एकत्न  की  जा  रही है  तथा  उसके

 प्राप्त  होने  पर  सभा  के  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ॥
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 $$  11  लिखित  उत्तर

 नई  दिल्‍ली  में  त्यागी  गई  डिप्लोमेटिक  कार

 4188.  श्रीमती  पार्वती  कृष्णन  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  राजधानी  के  जोरबाग  क्षेत्र  में  त्यागी  गई  उस  डिप्लोमेटिक

 कार  के  मामले  की  ्रोर  दिलाया  गया  है  जिसमें  30  लाख  रुपये

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  कया  श्र

 क्या  त्यागी  गई  कार  इस  समयਂ  पुलिस  कब्जे  में  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा

 क्या

 गृह  मंत्री  चरण  उपलब्ध  सुचना  के  भ्रनुसार  दिल्‍ली  पुलिस  को  ऐसा

 कोई  मामला  सुचित  नहीं  किया  गया  ।

 ate  प्रश्न  नहीं  उठता

 उद  कार्यक्रम  के  पारेषण  में  गड़बड़

 4189.  श्री  रशोद  मसुद
 :  क्या  सुचना  शौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मिडीयम  श्रौर  शाट  वेव  पर  पारेषण  में  गड़बड़  के  कारण  भारतीय  श्रोताओं  को

 उर्दू  सविस  का  पूरा-पूरा  लाभ  नहीं  मिल  पाता

 क्या  रागਂ  जिसका  उर्दू  के  साथ  कोई  विशेष  सम्बन्ध  नहीं  है  रात  वे  समय

 23.  05  बजे  के  बाद  झ्रधिकांश  समय  ले  लेता  त्रौर

 (7)  पारेषण  में  सुधार  करने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ताकि  गलत  न  सुनाई  दे

 अर  कोई  गड़बड़  न  हो  तथा  कार्यक्रम  में  परिवतंन  करने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ताकि

 यह  उद
 के

 सामान्य  श्रोतात्रों
 के  लिए  अधिक  साथंक  are  ग्राकर्षक  हो  ?

 सुचना  श्रौर  प्रसारण  मंत्री  लाल  कृष्ण  भ्रडवानी  :  प्राथमिक  सेवा  क्षेत्र  से

 मीडियम  वेव  ट्रांसमिटरों  पर  नियमित  श्रवण  रिपोट  नहीं  हैं  भारतीय  श्रोताओं  से  प्रति

 मास  प्राप्त  लगभग  12,000  पत्रों  को  सन्तोषजनक  श्रवण  का  सुचक  माना  जा  सकता  है  ।  जहां  तक

 शार्ट  बेव  आवृत्तियों  पर  श्रवण  का  सम्बन्ध  जालन्धर  श्ररौर  लखनऊ  जैसे  कुछ  केन्द्रों

 की  तकनीकी  श्रवण  रिपोर्टों  से  यह  पता  चलता  है  कि  विभिन्न  पारेषणों  में  श्रवण  सामान्यतया  साफ  है  |

 शास्त्रीय  उर्दू  सेवा  के  अरन्य  सांस्कृतिक  कार्यक्रमों  की  कार्यक्रम  ढांचे

 का  अग  होता  र  वह  भारतीय  संगीत  की  सम्पन्न  परम्परा  को  प्रतिबिम्बित  करता  है  ।

 ट्रांसमिटरों  की  शक्ति  बढ़ाने  से  पारेषण  में  श्रौर  सुधार  किया  जा  सकता  है  भ्रौर  सेवा

 क्षेत्र  में  वृद्धि  की  जा  सकती  यह  संसाधनों  उपलब्ध  होने  पर  ही  संभव  हो  सकेगा  ।  जहां  तक

 कार्यक्रमों  की  रचना  का  सम्बन्ध  ध काय क्रमों  की  योजना  उपमहाद्वीप  के  उर्दू  के  सामान्य  श्रोतात्रों

 को  ध्यान  में  रखते  हुई  बनाई  जाती  है  ।
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 Funds  for  Nat  ional  Highways  in  Bihar

 4190.  Shri  Ishwar  Choudh  arw any  Will  the  Minister  of  Shipping  and  Transport  be
 pleased  to  state

 (a)  whether  Central  Government  have  sanctioned  some  funds  to  Bihar  in  the  current  year
 for  national  highways

 (b)  if  so,  the  amount  thereof  and  the  number  of  incomplete  national  highways  which  are
 to  be  completed  thereby  ;  and

 (c)  when  these  are  likely  to  be  completed  ?

 The  Prime  Minister  (Shri  Morarji  Desai)  :  (a)  Yes  ,  Sir.

 (७)  &  (c)  A  sum  of  Rs.  235  lakhs  was  allocated  to  the  Government  of  Bihar  for  expenditure
 on  National  Highways  (Original)  works  during  four  months’  period  from  ist  April,  1977  to
 gist  July,  1977  covered  by  the  Vote  on  Account  and  a  sum  of  Rs.  140-32  lakhs  has  so  far  been
 released  for  maintenance.  For  the  remaining  period  of  the  current  year,  allocaticn  will  be
 made  after  the  Budget  for  the  current  year  is  passed.

 Bihar  has  g  National  Highways  ,  Nos.  2,  6,  23,  28,  28A,  30,  31,  32  and  33.  Of  these,  Na-
 tional  Highway  No.  6  is  already  to  the  required  standard.  On  7  out  ofthe  remaining  8,  except
 No.  23,  a  number  of  development  works  for  improvement  of  their  standard  including  double
 laning,  reconstruction  of  some  bridges,  construction  of  bye  passes,  railway  overbridges,  etc.
 have  been  sanctioned  since  the  beginning  of  the  Fourth  Five  Year  Plan  for  a  tctal  sum  of  Rs.  40°43
 crores,  of  which  some  works  have  been  completed  already  and  some  are  in  progress  and  expected
 to  be  completed,  funds  permitting,  by  the  end  of  the  5th  Plan  period  National  Highways
 No.  23  was  added  to  the  National  Highway  System  in  March,  1972.

 Consumption  of  Energy  in  the  Country

 41gI.  Shri  Ishwar  Choudhary  :;  Will  the  Minister  of  Energy  be  pleased  to  state

 (a)  the  consumption  of  energy  in  the  country  at  present  ;

 (b)  the  shortage  thereof  and  the  expenditure  incurred  by  Government  every  year  for  mak-

 ing  up  this  shortage  ;  and

 (c)  when  the  country  is  likely  to  become  self-sufficient  in  it  ?

 The  Minister  of  Energy  (Shri  P.  Ramachandran):  (a)  The  total  consumption  of

 eavrgy  in  tae  country  at  the  consumers  and  during  1976-77  was  about  72,335  million  units.

 (b)  There  was  a  shortage  of  about  5124  million  units  during  1976-77.  No  reliable  esti-

 mate  of  the  expenditure  incurred  for  making  up  this  shortage  is  available.

 (c)  Efforts  are  being  made  to  commission  additional  hydro  and  thermal  power  stations

 to  meet  the  rising  load  demand  in  the  country.  While  planning  for  additional  generating
 capacity,  the  anticipated  peak  demand  and  energy  requirements  by  1983-84  are  पटा  ह  kept  in

 view.  It  is  hoped  to  achieve  self-sufficiency  by  the  end  of  the  VIth  Five  Year  Plan.

 कलाई  को  घड़ियों  की  कोमतें

 4192.  श्री  सुखदेव  प्रसाद  वर्मा  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  हिन्दुस्तान  मशीन  टूल्स  द्वारा  निमित  कलाई  की  घड़ियों  की  कीमतें

 हाल  में  बढ़ाई

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?
 ,
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 ब न्ननाण

 उद्योग  मंत्री  जाज॑  wie  (a).  कलाई  घड़ियों  के  उत्पादन  शुल्क

 में  बढ़ोतरी  ate  पुर्जों  के  sara  शुल्क  में  कमी  करने  सम्बन्धी  बजट  प्रस्तावों  के  परिणामस्वरूप  fend,

 ने  22  1977  से  कलाई  घड़ियों  के  ae  में  संशोधन  किया  संशोधन  करने  से  कुछ  ब्रांड

 की
 हिमटू  घड़ियों  के  मूल्य  कम  हुए  हैं  श्रौर  कुछ  के  मूल्य बढ़े  हैं  ।

 Pension  to  Ex-Servicemen

 4193.  Shri  Phool  Chand  Verma  :  Will  the  Minister  of  Defence  be  pleased  to  state

 (a)  whether  Government  propose  to  reconsider  the  pension  paid  to  the  ex-serviceme  n  ;  and

 (b)  if  so,  the  details  of  the  scheme  likely  to
 be

 made  in  this  regard  ?

 The  Minister  of  Defence  (Shri  Jagjivan  Ram)  :  (a)  No,  Sir.  The  rates  of  pension
 were  revised  recently  in  1975  for  personnel  below  Officer  rank  and  in

 effective  .on  or  after
 1976/77  for  Officers.

 The  revised  rates.  are  applicable  to  all  Service.  personnel  who  became  non-

 (b)  Does  not  arise.

 राष्ट्रीय  स्वयं  सेवक  संघ  की  सरकारी  afaattcal  के  रूप  मैं  कथित  घुसपेठ

 4194.  श्री  सी०  के०  चन्द्रप्पन  :  क्या  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  इस  तथ्य  की  आर  दिलाया  गया  है  कि  स्वयं  सेवक

 संघ  सरकारी  विश्व-विद्यालय  परिसरों  तथा  जन  संचार  के  सरकारी  साधनों  में  घुसपैठ

 के  योजनाबद्ध  प्रयास कर  रहा

 यदि  तो  सरकार  की  इपर  पर  क्या  प्रतिक्रिया  AIX

 sitet  स्वयं  सेवक  संघ  के  इस  खतरनाक  उद्देश्य  को  असफल  करने  के  लिए  क्या

 कदम  गये  हैं  ?

 गह  मंत्री  चरण  :  से  सरकार  को  सरकारी  श्रधिकारियों  के  पदों

 तथा  विश्वविद्यालयों  के  परिसरों  में  घुसपैठ  करने  के  राष्ट्रीय  स्वयं  सेवक  संघ  द्वारा  किसी  प्रकार  के

 योजनाबद्ध  प्रयासों  की  जानकारी  नहीं  हैं  जिनमें  व्यवस्था  की  गई  है  कि  कोई

 सरकारी
 कमं

 जो  राष्ट्रीय  स्वयं  सेवक  संघ  अथवा  उसकी  गतिविधियों  से  सम्बद्ध  के  विरुद्ध

 उस  पर  लागू
 होने  वाले  श्राचरण  नियमों  के  अन्तगंत  अनुशानात्मक  कार्रवाई

 की
 जा  सकती  है  ।

 फिल्म  सेंसर  बोड  का  पुनर्ग ठन

 4195.  श्री  Alo  Fo  चन्द्रप्पन  क्या  सुचना  श्रौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  किः

 क्या  सरकार  ने  फिल्म  सेंसर  बोड  का  पुनर्गठन  किया
 और

 यदि  तो  इस  समय  इसके  सदस्य  कौन-कौन  हैं
 ?

 सुचना  ate  प्रसारण मंत्री  लाल  कृष्ण
 :  wit तक  नही ं।

 q)  प्रश्न नहीं  उठता  |
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 सिम्स  श्राय  समह  के  लोगों  कें  लिए  जनत्त  सिमेसा  घर

 41-96.
 के०

 लकप्पा
 क्या  सुचना  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  निम्न  ora  समह  के  लोगों  के  लिए  जनता  सिनेमा  घर  बनाने  की  किसी

 योजना  पर  विचार  कर  रही  है  ;  a

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  मख्य  बात  कया  हैं
 ?

 सुचना  शौर  प्रसारण  मंत्री  लाल  कृष्ण  श्रडवानी )  mit  सिनेमा  राज्य

 विषय  तथापि  इस  मंत्रालय  ने  विभिन्न  राज्य  सरकारों  शासित  क्षेत्रों  से  यह  सिफारिश  की  है

 कि बे अ्रपने  सिनेमा  निर्माण  विनियमों में  संशोधन  करें  ताकि  निम्न  श्राय  समह  के  लोगों  के  लाभ

 के  लिए  छोटे  सिनेमाघरों  का  निर्माण  हो  सके  ।  राज्य  सरकारों  को  सुझाव  दिया  गया  है  कि  इस  प्रकार

 के  सिनेमाघरों  बालकनी
 के  हाल में

 500
 व्यक्तियों  के  बैठने  जगह  हो  श्रौर  वातानुकूलन

 जैसी  खर्चीली  कार  ठहराने के  पर्याप्त  श्रादि की  चौड़ाई  जैसे

 वास्तु
 1 डिजाइनों  पर  जोर  नहीं  दिया  जाना  चाहिए  ।

 श्रम्तराज्यीय  '  विवादों  के  लिये  राष्ट्रीय  न्यायाधिकरण

 4197  समर  गह  :  क्या  गह  ती  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  wah  अन्तर्राज्यीय  विवाद  राष्ट्रीय  एकता  के  महान  उद्देश्य  के  विरूद्ध

 वर्षों  से  बाधक  बने  हुए

 क्या  सीमा  जल  विवाद  Wie  wer  विवादों  जैसे  भ्रन्तर्राज्जीय  विवादों

 का  समाधान  करने  के  लिए  सांविधिक  राष्ट्रीय  न्यायाधिकरण  स्थापित  करने  का
 सरकार

 का

 विचार

 क्या  ऐसे  राष्ट्रीय  न्यायाधिकरण को  संविधान  में  नया  wees  या  खंड  शामिल

 करके  संविधान  के  उपबन्धों  में  =P ETT OI PCED  परिवर्तन  करके  सांविधिक  श्रधिकार  दिया

 कया )
 यदि  at,  तो  ऐसे  राष्ट्रीय  न्यायाधिकरण

 की  xray का  CU
 >

 et लिए  कार्यवाही

 करने  का प्रस्ताव  त्रौर

 यदि  तों
 भ्र

 न्तरज्यीय  विवादों  का  समाधान  करने  के  लिए  सरकार

 क्या  उपाथ  करन  विचार है  ?

 विभिन्न  मामलों से  संबंधित  कई
 मंत्री  चरण  fag) :

 से
 .

 राज्यीय  विवाद
 श्रनिर्णीत

 पड़ें
 हू

 |  Pract
 के

 सम्पूर्ण  प्रश्न  बत मान 5४
 ~

 सपकार  द्वारा  ्रभी

 पुनरीक्षित  faa  जाने  है  श्रौर  संबंधित  राज्यों  के  परामम  प्रत्येक
 मामले

 a  उचित  कारवाई

 का  कोई  प्रस्ताव
 की  जाएगी  ।  फिलहाल  सांविधिक  न्मायधिकरण  स्थापित  कर

 नही ंहैं  ।
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 eee

 संगठनों  के  झतिशय  उत्साह  से  उपाय  करने  बाले

 के  विरुद्ध  जांच

 4199,  श्री  समर  गह  :  क्या  kd  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  केन्द्रीय जांच  राजस्व  केन्द्रीय  रिजवें  सीमा  सुरक्षा

 बल  शौर  अन्य  ऐसे  ही  संगठनों  के  va  श्रधिकारियों  श्रौर  व्यक्तियों  के  बारे  में  विभागीय

 जांच  कराई  गई  हे  अयवा  कराई  जाएगी  जिन्होंने  भूतपूर्व  कांग्रेस  सरकार  की  दमनकारी  नीतियों

 को  करने  के  लिए  उत्साह  से  same  किए

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या  हैं  तथा  ऐसी  जांच  के  निष्कर्षों  की  सामान्य

 बातें  कया  है

 क्या  इन  जांचों  के  परिणामस्वरूप  किसी  श्रधिकारी  को  समयपुव  सेवानिवत्त

 पदावनत  भ्रथवा  स्थानान्तरित किया  गया  श्रौर

 यंदि  तो  इन  दोषी  श्रधिकारियों  waar  व्यक्तियों  को  दण्ड  देने  के  लिए  क्या

 कदम  उठाए गए  है  ?

 गह  मंत्री  चरण  :  झर  (@)  श्रमी  तक  कोई  विभागीय  जांच  श्रारम्भ

 नहीं  की  गई  परन्तु  जब  कभी  विशेष  मामले  ध्यान  में  तो  कार्रवाई  की  जाएगी  ।

 झ्र  प्रश्न नहीं  उठता  ।

 शोभराज  के  मामले  मुखबिरों  द्वारा  श्रात्महत्या  का  प्रयास

 4200.  श्री  पी०  के०  कोडियन  :  क्या  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  तस्करी  तथा  पडयस  त्र  के  मामलें  जिसमें  चाल्सं

 शोभराज  अभियक्त  दो  महिला  मखबिरों  द्वारा  झात्महत्या  करने  के  कथित  प्रयास  की  कोई

 जांच
 की  है

 यदि  तो  उसके  क्या  परिणाम  शौर

 उस  पर  क्या  कायंवाही  की  गई
 ?

 गह  मंत्री  चरण  fag)  से

 हा  ae

 ग  डग  दर

 भारतीय  दण्ड  संहिता  को  धारा  309  के  श्रन्तर्गत  एक  मामला  दर्ज  किया  गया  था  ।  मामले

 की  जांच  की  जा  रही  मामले  के  संम्बन्ध  में  स्जिस्ट्रेट  द्वारा  जांच  भी  गई  थी ।

 मजिस्ट्रेट  द्वारा  की  गई  जांच  की  रिपोर्ट  की  प्रतीक्षा  है  ।

 Permits  for  Public  Carriers  in  the  country

 42°91.  Shri  Dharamsinbbhai
 Patel

 :  Will  the  Minister  of  Shipping  and  Transport
 be  pleased  to  state

 (a)  the  State-wise  number  of  national  permits  issued  for-the  operation  of  public  -cargiers
 in  the  country  and  the  number  of  persons  given  such  permits  in  Gujarat ;
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 (b)  the  number  of  persons  of  Gujarat  whose  applications  for  issue  of  permits  were  pending on  1st  April,  1977  and  the  reasons  therefor  and  when  they  would  be  issued  permit  ;  and

 (c)  whether  there  is  any  policy  in  regard  to  issue  of  national  permits  for  public  carriers;
 if  so,  the  details  thereof  ?

 The  Prime  Minister  (Shri  Morarji  Desai)  :  (a)  to  (c).  A.Statement  giving  the  informa-
 tion  required  is  laid  on  the  Table  of  the  House.

 Statement-I

 (a)  &  (c).  Ascheme  for  grant  of  national  permits  for  public  carriers  (trucks  plying  for  hire)
 wasintroduced  in1975.  It  provides  for  the  grant  ofnational  permits  for  such  vehicles  by  each
 State  and  Union  Territory  upto  the  number  specified  by  the  Central  Government  for  the  State/
 Union  Territory.  A  vehicle  covered  by  a  national  permit  can  operate  throughout  the  country,
 subject  to  within  a  minimum  of  four  contiguous  States,  besides  the  ‘‘home”’  State.  While  all
 the  taxes  due  in  respect  of  a  truck  in  the  State  and  an  of  Rs.  500
 per  vehicle  per  annum  will  be  paid  to  the  State,  a  of  Rs.  700/-  per  vehicle
 annum  and  Rs.  1.50  per  vehicle  per  annum  for  each  other  State  and  Union  Territory  respecti-
 vely  will  also  be  paid  in  the  State  itself.

 Originally,  a  ceiling  of  5,300  national  permits  was  fixed  for  the  entire  country  on  the  basis
 of  the  number  of  trucks  in  the  States.  This  was  increased  to  8050  in  December,  1976.  In
 doing  so,  a  weightage  of  50  permits  has  been  given  to  States  which  are  not  adequately  served

 by  Railways  (Assam,  Himachal  Pradesh  and  J  &  K).

 The  number  of  national  permits  issued  by  the  States  (including  Gujarat)  and  Union  Terri-
 tories  is  shown  in  the  annexed  statement.

 Information  in  regard  to  the  number  of  persons,  who  have  been  granted  these  permits  in

 Gujarat,  is  being  collected  from  the  State  Govt.  and  will  be  laid  on  the  Table  of  the  Sabha,
 when  it  is  received.

 (b)  The  information  is  being  collected  and  will  be  laid  on  the  Table  of  the  Sabha,  when

 it  is  received.

 Statement—H

 No.  of  National

 ७1  Name  of  State/Union  Territory  permits  issued

 No

 I.  Andhra  Pradesh  219

 2.  Assam  e

 Bibar  e  254

 250 4.  Gujarat

 Haryana  278

 6.  Himachal  Pradesh  200

 185 Jammu  &  Kashmir

 8.  Kerala  ry  .  240

 9.  Madhya  Pradesh  250

 Maharashtra  189 10.

 20 ॥ छ ह  Meghalaya  e

 12.  Karnataka  277

 a  ए  ए  ए  ए  न
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 ee ee
 No.  of  National

 51.0  Name  of  State/Union  Territory  permits  issued
 No

 13  Nagaland

 14  Orissa  315

 15.0  Punjab  384

 16  Rajasthan  24,0

 17  Tamil  Nadu  220

 18  Uttar  Pradesh  233

 19  West  Bengal  419

 20  Chandigarh  45

 21  Dadra  &  Nagar  Haveli

 22  Delhi  192

 23  Goa,  Daman  &  Diu  19

 24  Manipur

 25  Pondicherry  40

 26  Tripura  26

 27  Arunachal  Pradesh

 28  Mizoram

 Tora  4588

 उद्योगों  में प्रप्रयक्त  क्षमता  जज

 4202.  att  एस०  प्रार ०  दामाणी :

 डा०  FSA  :

 कया  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 31-3-77  को  सरकारी  तथा  गर-सरकारी  क्षेत्र  को  विभिन्न  विद्यमान  मुख्य

 उद्योगों  में  कितनी  क्षमता  श्रप्रयक्त  पड़ी  थी  ?

 मात्ना  तथा  मूल्य  के  हिसाब  से  उत्पादन  में  कितनी  हानि  ak

 इस  के  क्या  कारण  है  ?

 उद्योग  मंत्री  जाजें  :  श्रौर  .  तकनीकी  विकास  के  महानिदेशालय

 में  दर्ज  चुने  हुए  उद्योगों  की  ay  1976-77  के  अन्त  की  श्रधिष्ठापित  क्षमता  उपयोग

 are  उत्पादन  में  हुई  हानि  का  प्रतिशत  बताने  वाला  एक  विवरण  संलग्न

 अ्तुबन्ध  के  रूप  में  दिया  गया  है  ।  में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०

 अधिकांश  ममजों  में  उत्पादन  में  हुई  हानि  को  मूल्य  के  अ्रतुसार  श्रांकलित  कर  पाना  कठिन

 है
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 anew
 ers
 a

 कुछ  उद्योगों
 की

 उत्पादन  क्षमता  में  a  1976-77  में  श्रतिरिक्त  क्षमता

 में  वष॑  1976-77  में  भ्रतिरिक्त  क्षमता  के  फलीभूत  होन ेके
 कारण

 जिसके  gag  में  उत्पादन

 नहीं  किया
 जा

 सका  गिरावट  are  है
 ।

 नई  क्षमता  के  उत्पादन  शील  होने  में  ्रभी  कुछ  र

 समय  लगेगा
 |

 उत्पादन  में  गिरावट
 प्राः

 का  एक  श्रन्य  प्रमुख  कारण  वर्ष  के  wea  में  कुछ

 राज्यों  में  बिजली  पर  नियंत्रण  रहा  फिर  इन्जीनियरी  wer  उद्योगों

 में  अ्रनुकूलतम  उत्पादन  जिसकी  ara  की  जा  सकती  7507.0  से  80%  के  बीच  रहा  है  ।

 श्ण्डमान  होप  समह  के  जनजाति  द्वारा  मारे  गये  व्यक्ति

 4203.
 श्री

 मनोरंजन
 भक्त  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  वताने  की  कृपा  करेंगे

 कि
 :

 क्या  सरकार  को  पता  कि  श्रण्डमान  द्वीप  समूह  में  विद्रोही  ‘war’  जनजाति

 द्वारा  पांच  व्यक्तियों  की  हत्या  कर  दी  गई

 सरकार  ने  मृतकों  के  परिवारों  को  क्रोई  सहायता  दी  श्रौर

 तीन  वर्षों  के  दौरान  में  विद्रोही  war  जनजाति  द्वारा  की  गई

 ऐसी  घटनाओं  श्रौर  की  कुल  संख्या  कितनी  है  ?

 गृह  मंत्री  चरण  :  जी  श्रीमान  ।  20  1977  को  6  व्यक्ति

 wat  श्रादिवासी  शभ्रारक्षित  जहां  बिना  श्रनुमति  के  प्रवेश  कानूनी  प्रतिबन्ध  में  घूस

 गए  थे  श्रौर  उनमें  से  .5  व्यक्ति  जखाश्रों  द्वारा  मारे  गए  थे  ।  एक  मात्र  जीवित  बचे  व्यक्ति

 ने  दिन  बाद  श्रधिकारिय़ों  को  मासले  की  fate’  क्री ।

 शोक  संतप्त  परिवारों  के  किसी  सदस्य  ने  wat  तक  श्रण्डटमान  व  निकोबार

 प्रशासन  से  सहायता  के  लिए  water  नहीं  किया  है  ।  यदि  ऐसे  भ्रनुरोध  प्राप्त  होंगे  तो  स्थानीय

 प्रशासन  द्वारा  उन  पर  गुण  दोष  के  पर  विचार  किया  जाएगा

 1975  में  5  घटनाएं  जिनमें  जखाओओं  द्वारा  दो  व्यक्ति  मार  दिए  गए  थे  ् न् अ्रोर

 एक  को  वे  उठाकर  ले  गए  थे  ।  1976  में  फिर  5  घटनाएं  हुईं  जिनमें  एक  व्यक्ति  मारा

 गया  ।  1977  में  15  1977  तक  दो  घटनाएं  हुई  हैं  जिनमें  6  व्यक्ति  मारे  गए

 हैं  ।

 भारतीय  सागर-खण्ड  सें  विदेशी  नौकाएं

 की  कृपा  करेंगे 4204.  मनोरंजन  भक्त :  क्या  गृह  मंत्री  ae  बताने

 क्या  अण्डमान  और  निकोबार  द्वीपसमूह  में  भारतीय  mea

 खण्ड  में  बहुत  सी  विदेशी  नौकाएं  ताती  यदि  तो  उनमें  से  कितनी  पकड़ी  गई

 क्या  पकड़ी  गई  नौकाएं  जब्त  की  जाती

 (i)  क्या  अनेक  नौकाएं  पोट  ब्लेभ्नर
 में  मेरीन

 गोदी  के  पास  खराब  हो  रही  हैं
 ?
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 गुह  मंत्री
 चरण  fag):  (=)  अंडमान  शौर  निकोबार  द्वीपसमूह  भारतीय

 राज्य  क्षेत्नीय  arrays  में  विदेशी  नौकाएं  दिखाई  देती  हैं  किन्तु  इनकी  संख्या  श्रधिक

 नहीं  1976
 के  दौरान  केवल

 4
 विदेशी  नौकाएं  दिखाई

 दी
 थीं

 ।
 किन्तु  इस  ag

 3

 1977 तक  संख्या  21  नौकाएं हो  ्  इस  वर्ष  नौकाएं  दिखाई  दी  थीं  जिन्हें  पकड़

 लिया गया  है

 कोई  जब्त  नहीं  की  गई  है
 ।

 जी  श्रीमान  ।  दो  मछजी  wast  वाले  जलयानों  को  जब्त  करने  की

 वाई  की  जा  रही  है  ।

 Drinking  Water  arrangements  at  D.  T.  C.  Bus  Stops

 14205-  Shri  Lalji  Bhai  :  Will  the  Minister  of  Shipping  and  Transport  be  pleased
 to  state

 (a)  whether  there  is  a  proposal  ‘from  Delhi  Transport  Corporation  for  making  drinking
 ‘water  arrangement  at  main  bus  stops  ;  and

 (b)  if  so,  broad  facts  in  regard  thereto  ?

 The  Prime  Minister  (Shri  Morarji  Desai)  :  (a)  No,  Sir.

 (b)  Does  not  arise.

 Cement  Factories  in  Rajasthan

 4206.  Shri  Lalji  Bhai  :  Will  the  Minister  of  Industry  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  number  of  cement  factories  in  Rajasthan  and  the  locations  thereof

 (b)  whether  most  of  the  cement  factories  are  working  below  their  capacity  and  there  is
 shortage  of  cement  in  the  market  ;  and

 (c)  if  so,  action  being  taken  by  Government  in  this  regard  ?

 The  Minister  of  Industry  (Shri  George  Fernandes)  :  (a)  to  (c).  There  are  5  units  in
 Rajasthan  engaged  in  the  manufacture  of  cement.with  a  total  installed.  capacity  of  2:26  million
 tones  per  annum.  Their  locations  are  Lakheri,  Chittorgarh,  Sawaimadhopur,  Nimbahera
 and  Udaipur.  Their  average  capacity  utilisation  during  the  period  April  to  June.  1977  is
 in  the  range  of  75%  to  106%.  Lower  capacity  utilisation  by  some  of  these  units  has  be  en  due
 tw  labour  trouble,  power  cuts  and  mechanical  troubles.

 State  Governments,  where  power  cuts  are  in  force,  were  requested  to  make  more  power
 available  to  the  cement  industry.  The  Government  Departments/Public  Sector
 were  also  requested  to  stagger  their  demand  to  enable  more  cement  being  made

 undertakings
 available  in

 the  market
 for  the  public.  Besides,  Government  have  also  allowed  the  factory  at  Nimbahera  to

 expand  their  capacity  by  another  42.0  lakh  tonnes  per  annum.  A  new  factory  at  Morak  for  a
 capacity  of  4:0  lakh  tonnes  per  annum  has  also  been  approved.

 कॉंकण  aga  का  समद्र  परिवहन

 4208.
 श्री  बापू  साहिब  परुलेकर :

 ::  नौवहन  शौर  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  कोंकण  लाइन  (aag-71HT ) ).  के  समुद्री  परिव्रहन  1973
 में  राष्ट्रीयकरण

 किया  गया
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 Written  Answers  July  20,  1977

 क्या  यात्रा  का  किराया  प्रति  वर्ष  बढ़ा  दिया  जाता  है  श्रौर  यदि  तो  इस

 वृद्धि  का  श्रनुपात  कया

 क्या  राष्ट्रीकरण  से  qa  किराए  की  तुलना  में  किराए  में  काफी  वृद्धि  हुई

 क्या  इस  लाइन  पर  केवल  दो  जहाज  चलते  हैं  जिससे  इस  लाइन पर  बहुत

 से  छोटे  we  बड़े  भाग  में  गत  दो  वर्षों  में  जहाज  नहीं  ताते  और

 यदि  तो  सरकार  इस  मामले  में  क्या  कार्थवाही  करना  चाहती  है
 ?

 प्रधान  मंत्री  मोरारजी
 :  जी  at

 ate  (7)  ast  हुए  परिचालनात्मक  लागत  के  एक  भाग  को  पूरा  करने  के

 बलिए
 निम्न  प्रकार  से  भाड़ा  में

 वृद्धि
 करनी  पड़ी  ——

 aq  वृद्धि  की  गई

 30  प्रतिशत 1973

 1974  10  प्रतिशत

 1974  60  प्रतिशत

 1975  में  समीक्षा  करने  के  भाड़े  के  ढांचे  को  युक्तिसंगत  बनाया  गया

 शौर  लगभग  14.  5  प्रतिशत  तक  की  कटौती  की  गई  ।  बम्बई से  कोंकण  के  सभी  पत्तनों तक  निम्न

 डेक  श्रेणी  भाड़े  ora  भी  राज्य  परिवहन  बस  सेवा  के  भाड़ों से  कम  हैं  ।

 (7)  इस  मार्ग  पर  केवल  दो  जहाज  चलते  हैं  ।  मार्ग  में  जिन  पत्तनों  पर  इन  जहाजों को

 जाना  होता  है  उसका  निश्चित  संबंधित  राज्य  सरकारों को  करना  होता  है
 ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  |

 दिल्‍ली  के  पिछले  प्रशासन  के  विरुद्ध  ania

 4209.  BAT  लाल  गुप्त  :
 क्या  मह  मंत्री  यह  बताने

 की
 कृपा  करेंगें  :

 कि

 क्या  सरकार  को  गत  चार  महीनों  में  दल्ली  के  पिछले  कांग्रेस
 प्रशासन

 के
 विरुद्ध

 पत्न  प्राप्त  हुआ  हैं  ;

 (a)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  व्यौरा  कया  ;  aK

 सरकार  ने  प्रत्येक  शिकायत  पर  क्या  कार्यवाही  को  है
 ?

 106



 लिखित  उत्तर
 29  ,  1899  (a) )

 गृह  मंत्री  चरण  (7)  भूतपूर्व  मुख्य  कार्यकारी  पार्षद  कार्यकारी

 तथा  दिल्‍ली  की  विभिन्न  एजेन्सियों  जैसे  नई  दिल्‍ली  नगर  दिल्‍ली  नगर

 दिल्‍ली  विकास  दिल्‍ली  परिवहन  दिल्‍ली  लघु  उद्योग  विकास  दिल्‍ली

 विद्युत  प्रदाय  उपक्रम  तथा  दिल्‍ली  प्रशासन  के  विभिन्न  विभागों  के  अधिकारियों  के  विरुद्ध

 लगाए  गए  श्रारोपों के  दो  ज्ञापन  सरकार  को  प्राप्त  हुए
 दोषारोपों

 की
 छानबीन

 की

 दिल्‍ली जल  एवं  मल-निस्सारण  दिल्‍ली  नगर
 निगम  तथा

 नई  दिल्‍ली  नगरपालिका  द्वारा  मारुति  से  की  गई  खरीद

 42109.  श्री  कंवर  लाल  Tot .  :  क्या  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगें

 दिल्‍ली  जल  प्रदाय  एवं  मल-निस्सारण  ‘Sq’  तथा  दिल्‍ली  नगर  निगम  एवं

 नई  दिल्‍ली  नगर  पालिका  द्वारा  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  मारुति  मारुति  zat  वेहीकल्स  तथा

 मारुति  टेक्नीकल्स  से  की  गई  खरीद  का  व्यौरा  क्या  है

 उन  खरीदों  में  क्या-क्या  श्रनियमिततायें  थीं

 सरकार ने  सम्बन्धित  श्रधिकारियों  के  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की  है  श्रथवा  करने
 का

 विचार  है  att  उन  श्रधिकारियों  के  नाम  ak  पदनाम  क्या  हैं

 (4)  क्या  किसी  व्यक्ति  श्रथवा  कम्पनी  के  विरुद्ध  कोई  मामला  दर्जे  किया  गया  है  ;  अर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  carer  क्या है
 ?

 गृह  मंत्री
 चरण  सिंह  (4  )  प्राप्त  सूचना  के  श्रनुसार  निम्नलिखित खरीद  की  गई

 थी  :---

 (1)  दिल्‍ली  जल  प्रदाय  तथा  मल-निस्सारण  संस्थान  ने  मैससे  मारुति  टैक्नीकल  सर्विसेज

 प्रा०  लि०  से  96,350  कि०  ग्रा०  विविक  फ्लाक  पालिमिक्स खरीदा  |

 (2)  दिल्‍ली  विद्यत  प्रदाय  संस्थान  ने  मससे  मारुति  टैक्नीकल  सर्विसेज  प्रा०  लि०  से  600

 fi  ०  ग्रा०  क्विक  फ्लाक  पोलिमिक्स  खरीदा  |

 (3)  दिल्ली  नगर  निगम  ने  मैसर्स  मारुति  टैक्नीकल  सर्विसेज  पाण  लि०  से  100  ग्रा ०

 frat  फ्लाक  पोलिमिक्स  खरीदा  |

 (4)  दिल्‍ली  नगर  निगम  ने  मारुति  हैवी  वेहीकल्स  लि०  के  विक्रेता एजन्ट

 जालान  मोदीਂ  श्रौटोमोबाइल्स से से  3  मारुति  airs  रोड  रोलर  खरीदें  ।

 (5)  नई  दिल्‍ली  नगर  पालिका  ने  मारुति  हैंवी  वेहीकल्स  (So )  लि०  के  विक्रेता  एजेन्ट

 qa
 जालान  मोदी  औटोमोवाइल्स से से

 3
 मारुति

 ars
 रोड  रोलर  श्रौर  कुछ  स्पेयर  पाटंस  खरीदे

 |

 से  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  ने  दल्ली  जल  प्रदाय  तथा  मल-निस्सारण  संस्थान  द्वारा  मारुति

 टेक्नीकल  सर्विसेज  (sto)  लि०  से  क्विक  फ्लाक  पोलिमिक्स  की  खरीद के  बारे  में  24-5-77

 को  एक  मामला  दर्ज  किया
 ।

 जांच  पड़ताल  पुरी  होने  पर  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  ने  14-7-77  को  दिल्‍ली

 के  विशेष  न्यायाधीश  के  न्यायालय  में  भ्रष्टाचार  निरोध  प्रघिनियमस  की  धारा  5  के  अधीन  पठित  भारतीय
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 aunswers
 यता

 29,
 1899

 aka)
 ee ee

 ह हिता  को  धारा  re  ie  भारतीय दण्ड  संहिता  की  धारा  109  के  अ्रधीन  श्री संजय  गांधी

 थ्री  ato  सी ०  fag  के  विरुद्ध  एक  प्रा राप  पत्न  दाखिल  किया  हैं  ।  केन्द्रीय  जांच  व्यूरो  को गे  दिल्‍ली

 यत  प्रदाय  संस्थान  द्वारा  क्विक  cara  पोलिमिक्स  की  खरीद  में  कुछ  भी  मिती

 अन्य  मामलों
 में

 प्रभी  तक  कोई  जांच  पड़ताल  नः  हीं  की  गई  है  |

 Victimisation  of  persons  in  Andhra  Pradesh  during  emergency

 4211.  Shri  Meetha  Lal  Patel  :  Will  the  Minister  of  Home  Affairs  be  sides
 eee

 (a)  whether  Government’s  attention  has  been  drawn  to  the  statement  of  Shri  P  Sundar  ayya
 ported  in  the  Heraldਂ  dated  the  3rd  June,

 1977
 that  about  350  persons  vere  VIC-

 nised  to  death  in  Andhra  Pradesh  during  emergency ;

 (9)  if  so,  the  details  thereof  and  Government’s  reaction  thereto  ?

 The  Minister  of  Home  Affairs  (Shri  Charan  Singh  )  :  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  According  to  the  Government  of  Andhra  Pradesh  the  allegation  is  baseles  During
 emergency,  there  were  30  armed  encounters  between  the  police  and  che  extremis  in  which

 1  extremists  were  killed  a  retired A  Commission  of  Inquiry  headed  by  Shri  ४.  Bhargav  ड  cadesh Ju  ge  of  the  Supreme  Court  has  already  been  appointed  by  the  Government  of  Andhra
 inquire  into  such  allegations

 Recruitment  of  Scheduled  Castes  and  Scheduled  Tribes  persons  in  the  All
 India  Services

 4212.  Shri  Ramji  Lal  Suman  :  Will  the  Minister  of  Home  Affairs  be  pleased  (0  ate

 |  | (a)  the  percentage  of  the  posts  reserved  for  Scheduled  Castes  and  Scheduled  cS  per-
 SOI  in  various  All  India  Services  such  as  Indian  Administrative  Service,  Indian  Engi  ering

 vice  etc.,  separately  ;

 (b)  the  number  of  Scheduled  Castes  and  Scheduled  Tribes  candidates  recruite  the
 an-

 didates  recruited
 id  services  during  the  last  three  years  and  the  percentage  thercof  to  the  total  number

 ;  and

 (c)  whether  the  number  ्  Scheduled  Castes  candidates  recruited  was  less  than  the
 centage  reserved  for  them  and  ifso,  the  action  taken  or  proposed  to  be  taken  to  complete  th  per-
 centage  of  reservation  ?

 The  Minister  of  Home  Affairs  (Shri  Charan  Singh) :  (a)  The
 percentage  of  sis  re-

 -rved  for  members  of  the  Scheduled  Castes  and  Scheduled  Tribes in  the  three  All  Ind  "६1025,
 n  Forest

 Son
 acly,  the

 Indian
 Administrative  Service,  the  Indian  Police  Service  and  the  India

 की  Osts. ery  ice,  is  15°  o  for  Scheduied  Castes  and  for  Scheduled  Tribes  of  direct  recruitn
 a  Indian  Servi  ice  of  Engincers  has  not  yet  been  constituted.

 (0  Number  of  Scheduled  Castes  :
 7

 Se  ना
 oe a  Number  of  Scheduled  Castes  and  Scheduled  es  recruited

 YearofRecruument  ith  percentage  to  total  number  of  -persons r  cruited
 —

 LAS  क  LP.5 द
 ee  eee

 505.0  ST  SC  ST  50  ST

 ae «6
 eee

 दा
 1974  21  Wee

 2.  =~  ee
 as

 14°5  6-9  3  74  172.0  10°9

 1975  19  12  12
 14°6  9°2  14°6  7°3  8°7

 1976  21.0  17
 प्त  4°3  15°9  8°4  16°7  9°2

 .  a me  Se,  क
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 लिखिंत  उत्तर जुलाई  20,  1977
 न

 (c)  There  was  no  shortfall  in  the  recruitment  of  Scheduled  Castes  candidates.  The
 vacancies  for  them  are  reserved  on  the  basis  of  the  prescribed  roster.  The  unfilled  vacancies,
 if  any.  in  a  particular  year  are  carried  forward  and  filled  on  the  basis  of  the  results ण
 subsequent  examinations,

 केन्द्रीय  सचिवालय  की  क  टी  नें

 4213.  श्री  रामजीलाल सुमन  :  क्या  गृह  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  द्वारा  राजसहायता  ग्रौर  ग्र्न्य  सुविधायें  देने  के  बावजूद

 केन्द्रीय  सचिवालय  में  अधिकांश  विभागीय  कौटीनें  घाटे  में  चल  रही  हैं  ;

 गत  एक  वर्ष  में  प्रत्येक  कन्टीन  को  कितनी  राजसहायता  दी  गई  ae  उनमें  से  कौन  सी

 कौंटीनें  घाट  में  चल  राही  हैं  ;

 क्या  सरकार  का  विचार  इन  कैन्टीनों  को  गैर  सरकारी  ठेकेदारों  को  देने  का  है  ;  श्रौर

 यदि  तो  इन  केटीनों  में  होने  वाले  कदाचारों  को  रोकने  के  र  इनमें

 पौष्टिक  ग्रौर  बढ़िया  किस्म  के  खाद्य  पदाथ  सप्लाई  करने  के  लिए  सरकार  क्या  कार्यवाही  करती है  ?

 गृह  मंत्री  चरण  :
 जी  श्रीमान ।

 (4  सुचना  विवरण  में  दी  गई  है  में  रखी  गई  देखिए  संख्या  एल०  टी  ०--776/

 77]

 जी  ।

 सरकारी  कार्यालयों  में  चल  रही  विभागीय  i i AgaTeT  कैंटीनों  के  कार्य-विवरणों  की  जांच

 करने के  लिए  एक  उच्चाधिकार  समिति  की  स्थापनाकी  इस  समिति  नें  aft  हाल  में  प्रपनी

 रिपोर्ट  प्रस्तुत  की  जिसकी  जांच  की  जा  रही
 है  ।  उच्चाधिकार  समिति  को  स्वीकृत  सिफारिशों

 को  लागू  करने  से  यह  श्राशा  की  जाती हैं  कि  विभागीय/सहकारी  कैटीनों  की  कार्य  प्रणाली  में  काफी

 सुधार  AT  जाएगा  |

 सहायकों  के  ग्रेड  में  गतिरोध

 4214.  श्री  रामजीलाल  सुमन  :  क्या  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 ऐसे  सहायक  कितने  हैं  जो  उसी  ग्रेड  में  22  ag  से  अधिक  समय  तर्क  सेवा  कर  चुके

 हैं  wit  जिन्हें  कोई  वेतन  वूंद्धि  नहीं  मिल  रही  हैं  ;

 क्या  यह  सच  हैं  कि  सोधी  भर्ती  वाले  सहायकों  को  इस  ग्रेड  में  10  से  15  ay की

 के  पश्चात्‌  सेक्शन  श्राफिसरों
 के  रूप  में

 पदोन्नत
 कर  दिया  जाता  हैं  जब  कि  विभागीय  सहायकों  को

 पदोन्नति  का  कोई  श्रवसर  नहीं  मिलता  है  तथा  जिन्हें  सहायक  के  रूप  में  25  से  30  वर्ष  की  सेवा

 पुरी  करने  के  बाद  भी  चयन  सूची  में  शामिल  नहीं  किया  जाता  है  ;  ह ज झोर

 सहायकों  में  गतिरोध  को  समाप्त  करने  के  लिए  सरकार  क्या  कार्यवाही  कर  रही

 गुह  मंत्री  चरण  :  उपलब्ध  सुचना  के  श्रनुसार  सहायक  ग्रेड  में
 केन्द्रीय

 बालय॑  सेंवी  के
 348

 सहायकों  ने
 22

 वर्ष  अथवा  उससे  श्रधिक॑
 की

 सेवा
 कर

 ली  है  ।  सहायक
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 Written  Answ  ers  July  20,  1977
 a

 एक  विकेन्द्रीक़त  ग्रेड  है  इसलिए  जिन्हें  कोई  वेतन  वुद्धि  नहीं  मिल  रहो  ह  उनकी  संख्या  के  संबंध  में

 कार्मिक  शर  प्रशासनिक  सुधार  विभाग  में  सुचना  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 कामिक  ate  प्रशासनिक  सुधार  विभाग  द्वारा  निर्धारित  जोनों  के  श्रनुसार  15  वर्ष

 उससे  कम  सेवा  का  कोई  भी  सीधी  भर्ती  का  सहायक  नियमित  श्राधार  पर  अ्रनुभाग  अ्रधिकारी

 के  पद  पर  पदोन्नत  किए  जाने  का  हकदार  नहीं
 हैं

 अनुभाग  अधिकारीਂ  ग्रेड  भो  एक  fanaa  ग्रेड  हैं

 इसलिए  विभिन्न  संवर्गों  द्वारा  की  गई  भझ्रल्पकालीन  अस्थायी  प्रदोन्नति  के  संबंध  में  सूचना  कामिक

 श्र  प्रशासनिक  सुधार  विभाग  में  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 केन्द्रीय  सचिवालय  सेवा  नियम  के  pala  aaa  झ्धिकारियों  को  16  प्रतिशत  स्थायी

 रिक्तियां  argo  Wo  एस०  भ्रादि  परीक्षा  के  जरिए  सीधी  भर्ती  द्वारा  भरी  जाती  हैं  श्रौरः  शेष  रिक्तियां

 सहायकों  की
 पदोन्नति

 द्वारा  निम्न  प्रकार  से  भरी  जाती  हैं  —_o

 283  प्रतिशत  वरिष्ठता-एवं  उपयुक्तता  के  भ्राधार  28  प्रतिशत  लम्बी  सेवा  की  अवधि

 बले  सहायकों  में  से  योग्यताक्रम  के  अधार  पर  श्रौर  28  प्रतिशत  विभागीय  प्रतियोगिता  परीक्षा  के

 माध्यम  से  ।

 सहायकों  में  गति  रोध  को  सम।प्त  करने  के  लिए  निम्नलिखित  कदम  उठाए  गए  हैं  :

 (i)  श्रतुभाग  श्रधिकारी  के  में  नियमित  रिक्तियों  पर  पदोन्नति  के  लिए  सहायकों  के

 ग्रेंड  में  22  वर्ष  अथवा  इससे  alas  सेवा  वाले  सहायकों  के  लिये  अतुभाग

 कारी  ग्रेड  में  स्थायी  रिक्तियों  का  28  प्रतिशत  विशेष  कोटा  निर्धारित  किया  गया

 श्रल्पकालीन  नियुक्तियों  के  लिए  ऐसे  सहायकों  के  लिए  कोटा  50  प्रतिशत  है

 (ii)  अनुभाग  अधिकारी  ग्रेड  में  28  प्रतिशत  रिक्तियों  में  भर्ती  के  लिए  विभागीय  परीक्षा

 में  बैठने  वाले  विभागीय  उम्मीदवारो ंके  लिए  ऊपरी  श्रायु  सीमा  को  बड़ाकर  50

 वर्ष  कर  दिया  गया  है  |  इससे  लम्बी  ग्रवधि  वाले ऐसे  सहायक  भी  जिनका  वरिष्ठता

 में  नीचे  स्थान  है  विभागीय  परीक्षा  की  रिक्तियों  के  लिए  प्रतियोगिता  में  ts  सकेंगे  ।

 (iii)  विकेद्रीकृत  ग्रेडों  में  28  वरिष्ठता  कोटा  में  पदोन्नतियों  को  कामिक

 ौर  प्रशासनिक  सुधार  विभाग  द्वारा  जोनिंग  योजना  के  जरिए  नियमित  किया

 जाता है  ताकि  किसी  मंत्रालय
 में  रिक्तियां  न  होने  के  कारण  यदि  वरिष्ठ

 पात्र  व्यक्ति  पदोन्नति  नहीं  किए  जा  सके  हों  तो  वे  श्रपनी  पारी  पर  भ्रन्य  मंत्रालयों /

 विभागों  में  उपलब्ध  रिक्तियों  में  नामांकित  किए  जाते  हैं  ।

 (iv)  मंत्रालयों  को  WaT =)  जारी
 कर

 दिए  गए  हैं
 कि

 वे
 मंत्रालयों

 में  तथा  उनके  श्रधीन

 संवर्ग  बाह्म  पदों  पर  नियुक्ति  क  लिए  केन्द्रीय  सचिवालय  सेवा  के  भ्रधिकारियों  पर

 विचार  करें  ।

 Giving  of  Jeeps,  Cranes  etc.  to  Social  Organisations  etc.  by  Defence  Ministry

 4o15-  Shri  R.  L.  P.  Verma
 :

 Will  the  Minister  of  Defence  be  pleased  to  state

 a)  the  number  of  trucks,  jeeps,  cranes  and  quantity  of  scrap  given  to  social  organisations,
 -schools  and  hospitals  by  the  Ministry  at  concessional  rates  during  the  period  from  January,  1974
 to  May,  1977  indicating  the  names  of  such  social  organisations,  schools  and  hospitals;  and
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 लिखित  उत्तर प्राषाढ़  29,  1899  (1)
 1.

 (b)  whether  Government  while  giving  quota  of  those  things  to  these  institutions  have  che-
 cked  passbooks,  receipts  and  Members’  registers  of  (11055  institutions  to  know  that  they  are  func-

 tioning  properly?

 The  Minister  of  Defence  (Shri  Jagjivan  Ram)  :  (a)  Trucks  and  cranes  are  not  issued  at
 concessional  rates,  and  even  the  issue  of  jeeps  at  concessional  rate  is  restricted  to  one  in  each  case.

 Scrap  is  also  issued  at  concessional  rate.

 A  statement  showing  the  names  of  social  organisations,  schools  and  hospitals  which  have
 been  given  jeeps  and  scrap  at  concessional  rates  during  the  period  from  January  1974  to  May
 1977  is  enclosed.  [Placed  in  the  Library  See.  No.  L.  T.-777/77].

 (b)  The  Government  have  laid  down  detailed  instructions  for  allotment  of  surplus  defence
 stores  to  welfare/charitable/educational  organisations  which  Inter  alia  require  that  the  bonafides
 of  the  organisations  and  the  reasonableness  of  the  requirements  are  certified  by  the  concerned

 Ministry  of  the  Government  of  India  or  the  Department  of  the  State.  The  instructions  also

 stipulate  that  such  certification  should  specifically  cover  the  financial  standing  of  the  insti-

 ed  upon  in  the  case  of  well  known  educational,  welfare  and  charitable  institutions.
 tutions  after  verifying  their  balance-sheet  and  accounts.  This  procedure,  however,  is  not  insist-

 The  allot-
 ments  to  the  organisations  listed  in  the  enclosed  statenient  have  been  made  in  accordance  with
 these  instructions.

 उडीसा  में  aq  उद्योग

 4216.  श्री  डी०  श्रमात :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उड़ीसा  के  पिछड़े  क्षेत्रों  में  लघु  उ  दोगों  की  स्थापना  के  लिए  क्या  कार्यवाही  करने  का

 विचार

 क्या  सरकार  ने  उद्योगपतियों  को  उड़ीसा  के  पिछड़े  क्षेत्रों  में  उद्योग  स्थापित  करने  के  लिए

 कोई  सुविधायें देने  की  पेशकश  की  है  ;  शर

 यदि  at,  तो  तत्सम्बन्धी व्यौरा  क्या  है  ?

 उद्योग
 मंत्री  जाज  :  से  (7)  उड़ीसा  के  पिछड़े  क्षेत्रों  में  लघु  उद्योग

 स्थापित  करने  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  पिछड़े  क्षेत्रों  में  एककों  को  श्रनेक  सुविधाएं  दिये  जाते

 हैं  जिनमें  argo  डी०  बी०  श्राई०  की  पुर्नवित्त  योजना  के  श्रधीन  सरकारी  क्षेत्र  के  वित्तीय  संस्थानों

 द्वारा  रियायती  शर्तों  पर  वित्तीय  सहायता  देना  शामिल  है  ।  ये  वित्तीय  रियायतें  कम  दर  पर  ब्याज

 अधिक  लम्बी  वित्तीय  श्रवधि  दि  के  रूप  में  दी  जाती  हैं  पिछड़े  क्षेत्रों  में  उद्यमियों  को  श्रायकर

 रण  करने  में  लाभ  एवं  उपलब्धियों  2  0  प्रतिशत  की  कटौती  करने  का  लाभ  मिलता  राष्ट्रीय

 लघु  उद्योग  निगम  द्वारा  लघु  उद्योगों  को  दी  गई  मशीनों  के  मूल्य  के  10  प्रतिशत  पर  रियायती

 धरोहर  राशि  पर  किराया-खरीद  के  प्राधार  पर  मशीनें  दी  जाती  हैं  पिछड़ें  क्षेत्रों  के  उद्यमियों  के

 लिय  राष्ट्रीय  लघु  उद्योग  निगम  द्वारा  दिये  जाने  वाले  ब्याज  की  दर  भी  कम  है  ।  इन क्षेत्रों  के  लघु

 एककों  को  स्वीकृत  निजी
 परामशं  दाताओं  द्वारा  निःशुल्क  परामर्श  भी  दिया  जाता  ।  कुछ  उद्योगों

 के
 जिन

 पर
 प्रस्ट  क्षेत्रों में  प्रतिबन्ध  लगा  हैं  पिछड़े  जिलों  में  स्थापित  किये  जाने  की  अ्रनमति दी  जाती  है  ।

 इन  पिछड़े  जिलों  में  कच्चा  माल  श्रायात  करने  की  विशेष  सुविधाएं  भी  जाती  हैं  ।  कुछ  पिछड़े

 जिलों  में  नये  उदयमियों  को  सयंत्र  तथा  मशीनों  में  निवेश  प्र  15  प्रतिशत  तक  पूंजीगत

 राजसहायता दी  जाती  है  ।  ये  रियायतें  उन  नये  उद्यमियों  को  भी  उपलब्ध होगी  जो  उड़ीसा  राज्य

 पिछड़े  क्षेत्रों  में  उद्योग  स्थापित  करने  के  इच्छुक  हैं
 ।

 इनके  wea  उन  उद्यमियों  को  जो  पिछड़े

 जिलों  में  निर्माण  करने  वाले  एकक  स्थापित  करना  चाहेंगे  उन्हें  उड़ीसा  सहित  सरकारों  से  जो  भी

 वे  उचित  समझे  रियायतें  भी  मिल  सकती  हैं  ।
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 Written  Answers  Asadha  29,  1899  (Saka)

 ya  rr  Re,

 उड़ीसा  में  लघु  उद्योगों  की  स्थापना  के  लिये  लाइसेंस

 4217.  श्री  डी०  श्रमात :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  छपा  करेंगे  fe:

 उडीसा  में  लघु  क्षेत्र  में  उद्योगों  की  स्थापना  के  लिए  उद्योगपतियों  ने  कितने

 लाइसेंस  मांगें  ;

 a
 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  कितने  लाइसेंस  जारी  किए  गए  हे  श्रौर

 उनमें  किन-किन  मदों  का  उत्पादन  करने  का  विचार

 उद्योग  मंत्री  द्  :  लघु  उद्योग  क्षेत्र  में  उद्योग  स्थापित  करने

 के  लिए  श्राम  तौर  पर  श्रौद्योगिक  लाइसेंस  की  शभ्रावश्यकता  नहीं  होती  ।  ऐसे  उद्योग  स्थापित

 करने  के  लिए  जिनके  लिए  श्रौद्योगिक  लाइसेंस  लेना  जरूरी  है  ।  उड़ीसा  में  उद्योग  स्थापित

 करने  हेतु  1974-75  के  दौरान  96  श्रौद्योगिक  लाइसेंस  भ्रावेदन  प्राप्त  हुए  थे  ?

 30

 &  धातुकर्मिक  भ्रौद्योगिक  मशीनें  ,  कागज  कागज

 खाधथय  परिष्करण  खायय  तेल  wit  रबड़  की  चीनी  fret

 का  सामान  श्रौर  सींमेंट  उद्योगों  से  सम्बधित  थे  ।

 उड़ीसा  के  गांवों  का

 4218.  श्री  डी०

 श्री  गोविन्द  मुंडा :

 कया  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 उड़ीसा  के  कुल  कितने  गांवों  का  विद्युतीकरण  पूरा  कर  लिया  गया  है
 ;

 चालू  वर्ष  (1977-78)  के  दौरान  उड़ोसा  में  कितने  गांवों  का  विद्युतीकरण

 करने  का  प्रस्ताव है  ;  शौर

 राज्य  के  सभी  गांवों  का  विद्युतीकरण  कब  तक  हो  जाएगा
 ?

 कर्जा  मंत्री  पी०  :  उड़ीसा  में  46,992  गांव
 है

 ।  31

 1977  तक  13062  गांवों  ar  कियुतीकरण  किया  जा  चुका  है
 ।

 1977-78  के  दौरान  उड़ीसा  के  1,200  गांवों  को  विद्युतीकृत
 करने  का

 राज्य  बिजली  बोर्ड  का  प्रारंभिक  कार्यक्रम  हूँ ।

 उर्ड  राज्य॑  बिजली  बोर्ड  ने  सूचित  किया  हू ंकि
 यदि  श्रावश्यक  साधन  उपलब्ध

 हुए  तो  छठा  योजना  के  अंत  तक  राज्य  के  सभी  गावों  का  पूर्णे  विद्युतीकरण  करने  का  उनका

 प्रस्ताव है

 112



 TAT 20  1977

 —  =e

 बिदेशी  अंशदान  विनियमन  श्रधिनियम  की  धारा  4  के  श्रन्तगंत

 विदेशी  धन  का  श्रागमन

 4219.  श्री  एफ०  एच०  मोहसिन  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 aor  बिदेशी  झंशदान  विनियमत  शरधिनियम  की  धारा  4  में  उल्लिखित  व्यक्तियों

 अथवा  संस्थानों  की  किन्हीं  श्रेणियों  को  उक्त  श्रधिनियम  प्रवृत्त  होने  के  विदेशी  waar

 प्राप्त  gat  है  ।

 क्या  किसी  राजनतिक  व्यक्ति  पर  राजनैतिक  पार्टियों  ने  हाल  के  लोक

 से  तात सभा  चुनाव  झर  विधान  सभा  चुनाव  के  दौरान  विदेशी  स्त्लोतों  तस  ‘ot  के  लिए  धन  प्राप्त

 किया  श्रौर

 क्या  कोई  शिकायतें  प्राप्त  हुई  हैं
 ?

 गह  मंत्री  चरण  तथा  .  wa  तक  विदेशी  श्रंशदान

 अधिनियम  की  धारा  4  में  राजनैतिज्ञों  तथा  दलों  समेत  उल्लिखित  ब्यक्तियों  तथा

 संस्थानों  की  किसी  भी  श्रेणियों  को  उक्त  श्रधिनियम  प्रवृत्त  होने  के  बाद  विदेशी  श्रंशदान

 प्राप्त  नहीं  हुम्रा  है  ।

 कोई  शिकायतें  प्राप्त  नहीं  हुई  हैं  ?

 राजनीतिक  स्वरूप  वालें  संग ठन

 4229.  श्री  एफ०  एच०  मोहसिन  :  क्या  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 (#)  विदेशी  aware  विनियम  श्रधिनियम  की  धारा  5  की  परिभाषा  के  भ्रन्तगंत  किन-किन

 संगठनों  को  स्वरूप  वाले  संगठनਂ  घोषित  किया  गया  है  ;

 क्या  इस  झ्ाशय  की  शिकायतें  प्राप्त  हुई  हैं  कि
 उक्त  के  ८५  होने  के  बाद

 उनमें  से  किसी  संगठन  को  विदेशी  स्त्रोत  से  धन  मिला है  ;  त्रौर

 यदि  तो  क्या  इस  संबंध  में  कोई  जांच  की  गई  है  तथा  ऐसी  जांच  का  क्या  परिणाम

 निकला  है  ?

 pe
 गृह  मंत्री  चरण  fag)  :  विदेशी  मुद्रा  144.0  प्  1976  की  धारा

 5  (1)  के  अधीन  106  संगठन  अधिसूचित  किये  गये  है  ।  ऐसे  संगठनों  की  एक  सूची  संलग्न  है  ।

 sag]  rel में  रखी  गयी  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी
 fer  |  fs)

 जी  श्रीमान्‌  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।
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 बिदेशी  श्रंशदान  विनियमन  श्रधिनियम  को  धारा  6  के  श्रधोन

 विदेशी  धन  का  श्रागमन

 4221.  श्री  एफ०  एच०  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 विदेशी  aware  विनियमन  की  धारा  6  के  अन्तर्गत  आने  वाली  ऐसी  कौन

 सी  संस्थायें  जो  किसी  विदेशी  स्त्रोत  से  धन  श्रथवा  प्रय  किस्म  का  श्रंशदान  प्राप्त  कर  रही है  ;

 ऐसी  संस्थाश्रों  ने  श्रब  तक  पृथक-पृथक  कुल  कितनी  धनराशि  प्राप्त  की  है  शर

 किस  देश  से  प्राप्त  की  है  ;  शौर

 कया  उक्त  झ्रधघिनियम  के  श्रावश्यक  wafers  सूचना  देने  में  कोई  चूक  पाई  गई  है  ?

 गह  मंत्री  चरण  :  भ्रौर  ऐसी  संस्थाश्रों  तथा  उनके  द्वारा  ।

 प्राप्त  की  गई  श्रलग-श्रलग  धनराशि  तथा  वह  देश  जिससे  धन  प्राप्त  किया  गया  सुची  तैयार  की  जा

 रही है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएंगी  |

 wa  तक  कोई  चूक  ध्यान  में  नहीं  ae  है  ।

 Lay  of  in  Gayday  Iron  and  Steel  Co.,  Ltd.  Hirodih  (Bihar)

 4222.  Shri  R.L.P.  Verma  Will  the  Minister  of  Industry  be  pleased  to  state:

 Limited,  Hirodih (a)  whether  the  management  of  Gayday  Iron  and  Steel  Company

 (Koderma),  Bihar  had  declared  ‘Lay  off’  in  the  company  in  July,  1976  as  a  result  of  which  more

 than  500  employees  of  the  company  are  on  the  verge  of  starvation  ;

 (b)  whether  payment  is  not  being  made  to  the  employees  in  spite  of  the  fact  that  the  only

 spun  pipe  factory  in  this  backward  area  was  closed  down  completely  in  July,  1976  and  the  finished

 goods  worth  Rs.  32  lakhs  were  also

 (  c)  whether  a  labour  deputation  led  by  a  Member  of  Parliament  of  this  area  made  an  appeal

 in  the  first  week  of  April,  1977  for  financial  assistance  of  Rs.  14.0  50  lakhs  for  recommissioning

 this  factory  as  per  request  of  the  Government  of  Bihar;  and

 (d)  whether  Government  will  save  this  industry  by  taking  it  over  by  all  means  and  protect

 the  interest  of  more  than  500  employees  rendered  jobless.

 The  Minister  of  Industry  (Shri  George  Fernandes)

 (a)  Consequent  upon  a  financial  crisis,  Messrs  Gayday  Iron  and  Steel  Company  Ltd.,

 had  to  cease  their  operations  since  July,  1976.

 The  State  Government  have  been  requested  to  let  us  have  the  necessary  details.

 (c)  Yes,  Sir.

 and  Financial  Institutions  are  engaged  in  an  appraisal  of  the (d)  Government,  the  Banks

 financial  and  tech  nical  Vida nical  via!  bility  of  the  unit  with  a  view  to  decide
 upon  the  best  method  of  revive-

 ing  the  unit.



 लिंखित  उत्तर आषाढ़  29,
 1899  ee (313)

 Setting  up  of  Industries  by  as  living  abroad

 4223.  Shri  Om  Prakash  Tyagi
 :  Will  the  Minister  of  be  pleased

 ‘to  state  :

 (a)  whether  Government  are  aware  that  persons  of  Indian  Origin  living  abroad  possess

 adequate  capital  and  industrial  progress  in  India  can  be  accelerated  with  their  cooperation  ;

 (b)  if  so,  the  efforts  made  by  Government  to  encour  age  tham  to  return  to  India  and  set

 प्पा  their  industries  ;  and

 (c)  the  results  thereof  ?

 The  Minister  of  Industry  (Shri  George  Fernandes):  (a)  Yes.  Sir.

 (b)  Government  had  announced,  through  a  Statement  laid  on  the  Table  of  the  Lok  Sabha

 on  April  5,  1976,  a  package  of  additional  incentives  to  attract  investment  by  non-resident

 Indians  in  setting  up  industries  in  India.

 (c)  Government  has  approved  two  proposals,  in  principle,  for  setting  up  units  in  the  small

 scale  sector.

 हल्दिया  डाक  सिस्टम

 4224.
 श्री  रामानन्द  तिवारी  :  कया  नौवहन  शर  परिवहन  मंत्री  यह  बनाने  की  कृपा

 करेंगे  कि  क्या  हल्दिया  डाक  facer  को  कलकत्ता इर  ६  ना  ५६  ६  पत्तन  न्यास  के  प्रशासनिक  नियंत्रण  में  रखा  गया  है  ?

 प्रधान  मंत्री  (at  मोरारजी  :  जी  हां

 Crimes  since  formation  of  Janata  Government

 lag 4225.  Shri  लि  द  dambi
 Prasad  Yadav  :  Will  the  Minister  of  Home  Affairs  be  pleased

 ‘to  state  १

 (a)  the  number  of  incidents  of  murders,  dacoity,  stabbing,  high-way  fobbery,
 ‘eve-teasing  and  smuggling  in  the  country  since  the.  formation  of  Janata.  Party  Government
 and  during  the  corresponding  period  last  year;  and

 (b)  the  steps  being  taken  now  for  checking  such  incidents  effectively ?

 The  Minister  of  Home  Affairs  (Shri  Charan  Singh):  (a)  The  information  is

 ‘veing  collected  and  willbe  laid  on  the  table  of  the
 House.

 ou
 (b)  This  question  will  only  arise  after  the  compilation  of  all  the  information.
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 Expenditure  incnrred  on  Uranium  Corporation  of  India  Ltd.

 4226.  Shri  Jagdambi  Prasad  Yadav:  Will  the  Minister  of  Atomic  Energy  be
 pleased  to  state  the  expenditure  incurred  so  for  on  Uranium  Corporation  of  India  Ltd.,  the
 total  capital  invested  therein  and  the  quantum  of  production  made  so  far  by  the  Corporation as  also  the  capacity  thereof  ?

 The  Prime  Minister  (Shri  Morarji  Desai):  The  total  investment  in  the  share  capital
 of  Uranium  Corporation  of  India  Ltd.  by  Government  of  India  is  Rs,  826  lakhs.  In  addition,
 aloanof  Rs.  80,  61  lakhs  is  outstanding  asondate.  Itisn  in  the  public  interest  to  disclose  the
 quantum  of  production  made  so  far  and  also  the  capacity  of  the  Co  Df  ि पवि an  y’s  uranium
 concentrate  is  a

 strategic
 raw

 material.

 Letter  of  Commendation  for  Films

 42276  Shri  Jagdambi  Prasad  Yadav:  Will  the  Minister  of  Information  and

 Broadcasting  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  number  of  films,  language-wise,  prepared  in  the  country  during  the  last
 three  years,  year-wise  ;

 (9)  the  number  of  such  films  as  were  given  letters  of  commendation  by  Government  and
 the  names  of  the  films  which  were  screened  in  a  hall  for  larger  number  of  days  indicating  the

 language  of  the  film  and  the  number  of  days  for  which  it  was  screened  and  whether  rewards
 and  letters  of  commendation  were  given  also  by  Government  to  such  films?

 The  Minister  of  Information  and  Broadcasting  (Shri  | अन  Advani)  :  (a)  A

 statement  showing  the  number  of  films  sanctioned  for  public  exhibition  by  the  Central

 Board  of  Film  Censors  under  the  Cinematograph  Act  1952  during  the  last
 three  years  is

 attached,
 ड

 (b)  The  number  of  films  that  were  given  awards  at  the  National  Film  Festival  during  the

 last  three  years  was  as  below

 Year
 Feature  Short

 films:

 1974  e  च्े  6

 1975  .  7

 1976  .  | हू ड  8

 we  ee  नलननननए नां बाज्नन्ननण

 No  National  Award
 was  g  en  to  any  film

 on  the  bi  sis  ॥  the  ber  of  day  sit  was  screened.

 In  addition  to  National  Awards  according  to  press  reports,  a  few  State  Goverriments  and  private

 organisations  also  gave  away  awards  to  films.  Film  exhibition  being  in  the  private  sector,  Go-

 vernment  have  no.  information  about,  the  duration  for  which  various
 films  _were  screened  in.

 cinema  houses.
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 Statement

 ‘Number  of  Indian  feature  and  short  films  sanctioned  for  public  exhibition  by
 the  Central  Board  of  Film  Censors  during  the  last  three  years

 A.  Feature  films

 Language  1974  1975  1976

 Ratasth Hindi  (includin;  5  NaJj  aolil  ani,  Bhojpuri,  Hidustani,  Avadhi,
 Nagdhi,  Urdu,  Dogri  and  Haryanvi)  136  120  106

 e  e  e  II  10 Marathi  17

 Gujarati  e  a  e  12  29

 Punjabi  10

 Konkani

 English

 Tamil  81 79  ा

 Telugu  69  88  93

 Kannada  32  39  47

 Malayalam  54.  77  84,

 Bengali  36  35  32

 Oriya

 Assamese

 Manipuri

 ि अ ततल्‍तल्‍स्‍ुल्‍ए।तएतएस्‍ए।” कक एललवज न अलययययल-ल७रन-य-यनक EE  ey
 Total  435  475  597

 Documentary/Short  films:  ७  e  1311  1220  1210

 er  द

 Damodar  Valley  Corporation

 4228.  Shri  Birendra  Prasad:  Will  the  Minister  of  Emergy  be  pleased  to  state

 (a)  the  megawatt  electricity  generated  annually  by  the  Damodar  Valley  Corporation
 and  how  much  out  of  it  is  supplied  to  Bihar  and  West  Bengal  annually,  separately  ;

 (b)  whether  power  production  by  this  Corporation  falls  every  year  during  summer  s€ason;

 (c)  if  so,  by  what  megawatts;  and

 (d)  measures  proposed  to  be  taken  by  Government  to  ensure  that  there is  no  fall  in  pro-
 duction  ?

 The  Minister  of  Energy  (Shri  Ramachandran)  ि  (a)  Power  expressed

 megawatts  is  a  measure  of  demand  of  electricity  at  a  point  of
 time.  It  is  not  possible  to

 indicate  the  generation  in  megawatts  and  its  allocation  on  an  annual  basis.  However,  the
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 total  energy  sald  by  Damodar  Valley  Corporation  during  1976-77  was  4486  million  units

 out  of  which  1894  million  units  were  supplied  to  West  Bengal  and  2592  million  units  were

 supplied  to  Bihar.

 (b)  ह  (c).  Tac  hydro  generating  capacity  in  the  Damodar  Valley  Corporation  is  about
 100  mzgawatts,  During  summer  months  power  generation  from  hydel  stations  goes  down  parti-
 cularly  during  non  irrigation  months  from  mid-April  to  mid-June.  However,  the  total  demand
 of  energy  is  met  by  stepping  up  generation  from  thermal  generating  units.

 (d)  Schemes  for  installing  additional  genérating  capacity  have  been  sanctioned  and  they
 are  under  various  stages  of  execution.

 1980  के  जाद  भी  श्रनुसुचित  जातियों  तथा  श्रनुसुचित  जनजातियों  के  लिये  श्रारक्षण

 4229.  श्रो  गोविन्द  मुंडा  :  क्या  गृह  यह  बताने  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  1980  के  बाद  भी  अनुसूचित  तथा  ग्रतुसूचित  जनजातियों  के  आरक्षण

 की  sate  बढ़ाने  का  कोई  प्रस्ताव  है  ;  ax

 यदि  तो  तत्संबंधी  तथ्य  क्या  हैं  ?

 संविधान  के  श्रनुछेद  354  में  वर्तमान
 गृह  मंत्री  चरण  fiz):  & )  तथा

 व्यवस्था  श्रनुसार  लोक  सभा  श्रौर  राज्य  विधान  TATAT  में  श्रनुसूचित  जातियों  श्रनुसूचित  जन

 जातित्रों  के  लिए  स्थानों  का  भ्रारक्षण  25-  1-  1980  जारी  रहना है  |  रकार  ्रारक्षणों  के  प्रशन

 पर  उचित  समय  पर  विचार  करेगी  ।

 खादी  तथा  ग्रामोद्योग  झ्रायोग  को  ऋरण

 4230.  श्री  लखन  लाल  कपर ी  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 भारत  सरकार  ने  खादी  तथा  ग्रामोद्योग  श्रायोग  को  उस  की  स्थापना  के  समय  से  श्रब

 तक  कितनी  धनराशि  दी  है  श्रौर  इसमें  से  कितनी  राशि  वर्ष  के  oer  में  लौटाई  गई  है  waar  समायोजित

 कर  दी  गई  है  ;

 क्या  इस  संबंध  में  कोई  उल्लंघन  किया  गया  है
 ;

 fe aoa क्या  भूतपूर्व  श्रध्यक्षों तथा  मुख्य  कार्यकारी  श्रधिकारियों  के  प्  र  प  श् aerate  के  दुरुपयोग

 तथा  वित्तीय  शक्तियों
 की

 सीमा  का  श्रतिक्रमण  के  झारोप  लगाये  गये  हैं
 ;

 क्या  श्रायोग  का  संस्थापना  व्यय  प्रत्येक  वर्ष  बढ़  रहा  है  ate  यदि  हां  तो  किस  कारण से

 झ्ौर

 क्या  सरकार  का  विचार  उनके  कार्यकरण  में  सुधार  करने  श्रौर  प्रशासनिक  व्यय  में

 मितव्ययता  लाने  के  लिए  कोई  कदम  उठाने  का  यदि  तो  उनका  ब्यौरा  क्या  है  ?

 उद्योग  मंत्री  जाज
 qatafea )  से  (=)  जानकारी  इकट्ठी  की  जां  रही  है  प्रौर

 सभा  पंटल  पर  ta  दी  जायेगी
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 परामानव  डा

 लिखित  उत्तर

 दिल्ली  परिवहन  निगम  द्वारा  बसों  की

 4231.  श्री  एम०  राम  गोपाल  रेड्डी
 :

 क्या  नौवहन  तथा  परिवहन  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  योजना  war  द्वारा  मंजूर
 की  गई  2000  बसों  में

 से  दिल्ली  परिवहन निगम

 ने  850  बसें  खरीदी  थीं  ;  ak

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 प्रधान  मंत्री  सोरारजी  :  पांचवीं  पंचवर्षीय  योजनावधि  के  प्रथम  तीन

 वर्षों  के  दौरान  दिल्‍ली  परिवहन  निगम  ने  पांचवीं  योजना  के  मूल  मसौदे  क  श्रनुसार  पांचवीं  योजना  की

 पूरी  अवधि  के  लिए  2000  बसों  की  खरीद  की  व्यवस्था की  तुलना  में  821
 नई

 बसें  खरीदीं  |  इसके

 अलावा  252  बसें  चौथी  पंचवर्षीय  योजना  से  बची  बसों  के  तौर  पर  भी  प्राप्त  हुईं

 वार्षिक  में  की  गई  व्यवस्थाश्मों  के  प्राधार  पर  प्रति  वर्ष  बसों  की  खरीद  के

 लिए  थ्राडंर  दिये  जाते  हैं  ।  1974-75  के  एक  डैक  वाली  सभी  400  जिनके  लिये

 व्यवस्था की  गईं  खरीदी गई  ।  परन्तु  दो  cat  वाली  90  बसों  की  खरीद  की  व्यवस्था  में

 केवल  एक  वस  खरीदी
 गई

 श्रौर शष
 TT  89  दो  डक  वाली  बसों  के  लिए  भ्राडर  नहीं  दिया  गया  क्योंकि

 Hae  म्रशोक  लीलेंड  दो  डैक  त्राली  चेसिस  की  झ्रापूि  नहीं  कर  सका  श्रौर  दो  डैक  वाली
 नई

 चेसिस  का

 परीक्षण  भी  किया  जाना  था  ।  1975-76  450  बसों  की  खरीद  की  व्यवस्था  में  से  420  बसें

 खरीदी  गई  |  30  बसें  कम  खरीदने  के  कारणों  का  पता  लगाया  जा  रहा  है  ।  1976-77  के  दौरान

 150  बसों  की  खरीद  के  श्रावंटन  में  कोई  बस  नहीं  खरीदी  इस  कारण  से  कि  बेड़े

 क  ग्रनुरक्षण  के  लिए  wats  बुनियादी  इन्कास्ट्रक्चर  की  संपूर्णता  एवं  समन्वय  को  वरीयता  दी

 जाय  श्रौर  यह  कि  म्रंतर्राज्यीय  रूटों  से  बसें  हटाने  से  भ्रतिरिक्त  बसें  उपलब्ध हो  जाएंगी

 उत्तरी  att  कमांड  में  ठ  केदारों  को  fel  गये  काम

 4232.  श्री  रामानन्द  तिवारी  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  झ्रापात  स्थिति  के
 लागू  होने  के  area  से  ही  उत्तरी  ate  पश्चिमी  कमांडों  में

 छोटे  पौर  रख-रखाव  के  इन  कमांडों  के  कमंचारियों  की  सेवाओं  का  लाभ  न  ठेके  पर

 दिए  जा  रहे  हैं  ;

 यदि
 तो

 ऐसे  कितने  काम  ठेके  पर  दिए  गए  हैं
 at

 इसके  क्या  कारण  श्रौर

 स्थायी  कमेंचारियों  की  सेवाओं  का  इस  मामले  में  उपयोग  किये  जाने  के  लिए  क्या

 कार्येवाह्दी  किये  जाने  का  प्रस्ताव  है  ?

 रक्षा  मंत्री  जगजीवन  :  से  एम०  ई०  एस०  द्वारा  किया  जाने  वाला

 रख-रखाव  संबंधी  निर्माण  ard  निम्नलिखित  वर्गों  में  भ्राता  है  :--

 (*)  भवनों/सड़कों  की  छोटी  छोटी  मरम्मत  का  दिन  प्रतिदिन  का  कार्य  ;  फर्नीचर/बिजली /

 मैकेनिकल  सेवाएं  और  मरम्मत  काय  ।

 बिजली  पूर्ती  site  मलजल  निकासी  संबंधी  शिकायतें  ।
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 सफेदी/रंग  कराने  ate  रोगन  करने  जैसीं  श्रा्वंधिक  सेवाएं  ।

 नए  निर्माण  कार्य  करना--छोट  श्रौर  ए  क  लाख  रुपए  तक  की  लागत के  निर्माण

 are  |

 एम०  ई०  एस०  के  नियमित  कर्मचारियों  की  सेवाएं  उपर्यक्त  झ्र  पर  दिए  गए

 संबंधी  निर्माण  कार्यों  के  लिए  इस्तेमाल  की  जाती  हैं  श्रौर  तदनुसार  उनकी  संख्या  निश्चित

 की  जाती  इन  निर्माण  कार्यों  को  नापा  नहीं  जा  सकता  इस  लिए  इन्हें  ठेकेदारों  को  नहीं  दिया

 जाता 1

 उपयुक्त  (7)  site  (3)  पर  दिए  गए  निर्माण  कार्यों  को  नापा
 जा

 सकता  है  इसलिए  उन्हें

 ठेकेंदारों की कीं  को  मुश्त  श्रथवा  निबंधन  ठेकों  कें  रूंप  में  दिया  जाता  ग्रामतौर  से
 प्रति  स्टेशन/गैरिजन

 इंजीनियर  एक  दो  निबंधन  ठेके  होते  हैं ग्रौर  निर्माण  कार्य  चल  रहे  निबंधन  ठेके  के  दौरान

 ही  दिए  जाते  हैं  जो  एक  वर्ष  के  लिए  होते  हैं  ठेकदारों को  दिए  गए  निर्माण-कार्यों की

 कुल  संख्या  के  संबंध  में  सुचना  तत्काल  उपलब्ध  नहीं  है
 ।

 यह  प्रणाली  पहले  से  ही  लागू  रही  है  ।

 इसे  श्रापातकाल  के  दौरान  लागू  नहीं  किया  गया
 था  ।

 ata  aren  निर्यात  निंगम  को  ज  श्रायात  लाइसेंस  दिये  जाना

 4233.  stand  fae  भाई  पटल  :

 श्री  रीत  लाल  प्रसाद  वर्मा
 :

 .

 क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि  :

 क्या  कोका  कोला  निर्यात  निगम  को  वर्ष  1972
 से

 तदर्थ
 निर्यात

 लाइसेंस  जारी  होते

 we  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ;

 (a)  क्या  वर्ष  1976 में  निगम  को  61  लाख  रुपए  का  तदर्थ  लाइसेंस  जारी  किया  गया

 कम्पनी  ने  वर्ष  1974,  1975  शर  1976  कितना  निर्यात  ate

 (@ )  किन-किन  कम्पनियों  को  तदर्थ  श्रायात  लाइसेंस  प्राप्त  हुये  ौर  उनकी  कीमत  कितनी

 उद्योग  जाज  गौर  जी  हां  ।  कोका  कोला  निर्यात

 निगम को  1972  से  तदर्थ  झ्राधघार  पर  निम्नलिखित  राशि  का  उपयोक्ताਂ  आयात  लाइसेंस

 जारी  किया  गया  है
 SSS

 ay  वास्तविक  उपयोक्ता

 लाइसेंस  का  मूल्य

 रु०

 19742  7.00

 1973  16.00

 1974  कुछ  नहीं

 1975  14.  25

 1976  61.0
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 इस  कम्पनी  के  निर्यात  की  जहाज  तरक  भाड़ा  मुक्त  मूल्य  के  रूप  में  पुनर्पर्ति  की  दर  20.0  प्रतिशत

 से  घटकर  1971-72  से  4.  5  प्रतिर्शत हो  जामे  के  पश्चात  कम्पनी  द्वारा  197  में  श्रपेक्षित  श्रायातित

 कच्चे  माल  की  मात्रा  के  rare  पर  जिसका  निर्धारण  शभ्रन्तर+मंत्रालयीय  समिति  द्वार  किया  गया  था

 कम्पनी को  प्रतिवर्ष  16  लाख  रु०  मूल्य  का  वास्तविक  उपयोक्ता  लाइसेंस  जारी  करने  का  निर्णय

 किया गया  था  ।  वास्तविक  उपयोक्ता  ला  इसेंस  के  मूल्य  में  1974-75 से  प्रतिवर्ष  5.  5  प्रतिशत की

 कमी  करने  का  भी  निर्णय  किया  गया  था  ।  तदनुसार वर्ष  1974-75 में  14.  25  लाख  रुपये  का

 वास्तविक  उपयोक्ता लाइसेंस  दिया  गया  था  ।  कम्पनी  द्वारा  विदेशी  मुद्रा  विनियमन  श्रधिनियम के

 अधीन  दिए  गए  श्रावेदन  पर  निर्णय  होने  तक  दिसम्बर  1976  में  केवल  2,  61  लाख  रुपए  का  कच्चा

 माल  मंगाने  का  श्रप्रिम  लाइसेंस  दिया  गंया  था  |

 कम्पनी  द्वारा  1974 से  1976  तक  के  तीन  वर्षों  में  निर्यात  द्वारा  129,  38

 5.  52  लाख  प्रौर  2.  94  लाख  रुपये  की  राशि  प्रजित  की  गई  थी  ।

 तदर्थ  पर  जारी  गए  लाइसेंसों सहित  जारी  किए  गए  सभी

 झायात  लाइसेंसों  से  सम्बन्धित  मूल्य  श्रादि
 के

 विवरण  श्रायात एवं  निर्यात  के  मुख्य  नियन्त्रक  के

 साप्ता हिक  प्रकाशन  बुलेटिन  श्राफ  इण्डस्ट्रियल  लाइसेन्सेजਂ  लाइसेंसेज  एण्ड  एक्सपोर्ट

 लाइसेन्सेजਂ  में  नियमित  रूप  से  प्रकाशित  किए  ज़ाते  हैं  इस  की  प्रतियां  संसद  पुस्तकालय को

 भेजी  जाती  हैं

 उड़ीसा  में  दूरदर्शन  केन्द्र  की  स्थापना के  बारे  में  सर्वेक्षण

 4234.  श्री  RTSAT  डिगल
 :  क्या

 सुचना  ate
 प्रसारण  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उड़ीसा  में  एक  gees  केन्द्र
 की

 स्थापना  हेतु  सर्वेक्षण कार्य  पुरा  कर
 लिया  गया  है  ;  ्रौर

 तो  इसकी  न्रियात्विति  में  विलम्ब  के  क्या  कारण  हैं  ?

 सूचना  श्रौर  प्रसारण  लाल  कृष्ण
 :  श्रौर  सम्बलपुर

 के  Toray  वतेमान  योजना  प्रवधि  में  उड़ीसा  में  उदयगिरि  या  किसी  स्थान  पर  कोई  श्रन्य  दूरदर्शन

 केन्द्र  स्थापित  करने  का  विचार  नहीं  है  ।

 झालोक  उद्योग  वनस्पति  एंड  प्लाईवुड  पदिचम  बंगाल

 4235.  थ्री  ज्योतिमंय बसु  :  क्या  उद्योग  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उद्योग  वनस्पति  एण्ड  प्लाइवुड  पश्चिम

 1975  से  बन्द  पड़ा  है  ;

 यदि  तो  उसके  बन्द  होने  के  समय  उसमें  कितने  कमंचारी  थे  ;
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 (3  ह  )  कया  ao UF  के  लिए  माल  उसकी एक  ही  सहायक  कम्पनी  एलबियन  प्लाईवुड

 लिमिटड  झन्दमान  द्वीप-समूह  लाया  जा  रहा  था  ;

 क्या  उसके  scart  मालिक  भ्रन्दमानਂ  में  एलबियन  प्लाइवुड  प्लाण्ट  ate  मशीनरी  को

 शर बेचने  का  प्रयास  कर  रहे

 यदि  तो  क्या  इसका  मतलब  यह  नही ंहोगा
 कि

 उस  प्र्प  का  बज-बज  एकक  कभी  काय

 नहीं कर  स

 उद्योग  मंत्री  sist  एकक  जनवरी  1975  से  बंद  हैं  ।

 लगभग  900  व्यक्ति  ।

 कम्पनी  झपने  लिए  श्रावश्यक  वीनर  एलबियन  प्लाइवृड  लिमिटेंड  से  लिया

 करती  थी 1

 ce इस  मंत्रालय
 के  पारस VON  RAT  समय  कोई  सूचना  नहीं  है  ।

 ary  उठता प्रश्न  नहं

 चनावों  में  विदेदी  धन  का  प्रयोग

 4236  श्री  जी०  एम०  क्या  गृह  मंत्री यद यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ही  के  संसदीय  या  विधान क्या  सरकार  के  पास  ve  साक्ष्य  यां  लॉनकीरी  है  कि  हाल

 चुनाव  केलिए  किशी  दत्त  सध  साव

 को

 निवेशी  आतिक  था  सस्य

 मकार  की

 सहायता

 (a)  यदि
 तो

 ऐसे  सदस्यों  या  दलों
 के  श्राधिक या  अन्य  प्रकार  की  सहायता की

 राशियों  walt  सहायता  देने  वाले  देशों  के  नामों  का  व्यौरा  क्या है
 ;  श्रौर

 इस  बारे  में  सरकार  द्वारा  यदि  कोई  कार्यवाही  हैं  भ्रथवा  की  जानी  तो  वह

 क्या है  ?

 गह  मंत्री  (att  चरण
 :  तथा  जहां  तक

 विदेशों
 से  किसी  दल  WAI

 बार  कौ  श्राधिक  श्रत्य  प्रकार
 की

 सहायता  मिलने  का  सम्बन्ध  सरकार
 के  पास  कोई  सुचना  नहीं

 है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 समाचार  पत्रों  के  टेलीप्रिटरों  शौर  बिजली  की  लाइनों  का  काटा  जाना

 42.0 37.0
 श्री  बसु  :  क्य

 गृह  मंत्री  यह  बताने
 की

 करेंगे
 कि

 क्या  यह  सच  है  कि  दिल्‍ली  स्थित  कुछ  समाचार  ७
 प्रौर

 मुद्रणालयों  के

 टेलीपरिटर  wie  बिजली की  लाइनों को  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  के  कहने  पर  श्री  संजय  गांधी  की

 देख-रेख में  काटा  गया  था  ate  एसा  किया  जाना  एक  संक्षेय  अपराध  है  ;
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 अवि

 तो

 क्या  सरकार  ने  इन

 न  अ्रपराधों से  सम्बद्ध  व्यक्तियों  को  गिरफ्तार  किया  z

 झौर  उन  पर  मुकदमा  चलाया  है  ;

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  ैं
 ष्

 ?

 गह  मंत्री  चरण  सिह  :  से  25-6-1975  को  श्रापातस्थिति  की  उद्घोषणा

 के  परिणामस्वरूप  ऐसी  लाइन  काटने  का  सरकार  को  पता  ।  शाह  जांच  [ aan के  विचारार्थ

 विषय  बहुत  विस्तत  हैं  ताकि  श्रायोग  इस  मामले  की  जांच  कर  सके  ।

 बंगाली  फिल्‍मों  को  नये  कर  को  परिधि  से  छट

 4238.  श्री  सौगत  राय  :  क्या  सुचना  श्र  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  प्रसिद्ध  फिल्म  श्री  सत्यजीत  रे  ने  मंत्नी  महोदय  को  लिखा  ह  जिसमें

 उन्होंने  कहा  हैं  कि  बंगाली  फिल्म  उद्योग  को  बचाने  के  लिए  ब  गाली  फिल  को  नये  कर  की  परिघि

 से  छट  दी

 क्या  पश्चिम  बंगाल  सरकार  ने  भी  इसी  प्रकार  का  अन रोध  किया  ax

 यंदि  तो  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?

 सुचना  श्रौर  प्रसारण  मंत्री  लाल  कृष्ण  :  (®)  शौर  श्री  सत्यजीत  रे

 ्रौर  पश्चिमी  बं  गाल  की  सरकार  से  भी  पत्न  प्राप्त  गए  हैं  जिनमें  उन्होंने  अरपना  बहुमत  व्यक्त  किया

 हैं  कि  प्रस्तावित  उत्पाद  शुल्क  का  क्षेत्रीय  फिल्म  उद्योग  पर  बहुत  बुरा  असर  पड़ेगा  |

 फिल्‍म  उद्योग  के  प्रतिनिधियों  द्वारा  व्यक्त  मत  को  ध्यान  में  रखते  वित्त  मंत्री  ने

 15  जलाई  1977  को  वित्त  (2)  विधेयक  को  पेश  करते  शल्क में  कतिपय  पारिवतंनों  की

 घोषणा  की  है  श्रन्तगत  यथा  मुल्य  जिसको  लगाने  का  प्रस्ताव  frat  गया  को

 अब  फीचर  फिल्‍मों  की  fret  की  संख्या  पर  Ware  विशिष्ट  दरों  पर  लगाने  का  प्रस्ताव  है  ।

 पहले  प्रत्येक  फीचर  फिल्म  की  प्रथम  12  fret  के  लिए  जो  छुट  उसको  भी  बहाल  करने  का

 प्रस्ताव  है  ।  यह  की  जाती हैं  कि  इन
 परिवतेनों

 से  क्षेत्रीय  फिल्म  उद्योग  सहित  समूचे  फिल्म

 उद्योग  को  काफी  लाभ  होगा

 विदेशी  एजेंसियों  द्वारा  भारतीय  समाचार-पत्रों  को  भेजे  गये  समाचारों  के  प्रयोग  पर  रोक

 4239.  श्री
 समर  गुह  :  क्या  सुचना श्रौर प्रसारण प्रौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  विदेशी  एजेंसियों  द्वारा  भारतीय  समाचारपत्रों  को  भेजे  गये  समाचारों  के  प्रयोग

 पर
 कांग्रेस  द्वारा  श्रापात  स्थिति  के  दौरान  जो  रोक  लगाई  गई  वह  wa  तक  लाग

 यदि  तो  इसके  कया  कारण  ary

 ()
 यदि  तो  विदेशी  एजेंसियों  द्वारा  भारतीय

 समाचार रपत्नों  को  भेजी  गई  खबरों  के

 बारे  में  वतेमान  स्थिति  क्या  ह ू?
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 Written  Answers  Asadha  29,  1899  (Saka)
 —

 सूचना
 ae  प्रसारण  मंत्री  लाल  कृष्ण  श्रडबाणी *  we  श्रापात  स्थिति

 के  समय-समय  पर  जारी  किये  गये  भ्रादेशों  के  प्रधिकारियों  को  निर्दिष्ट  विषयों  पर

 समाचारों  के  पूर्व-सेंसर  के  श्रधिकार  थे  चाहे  वे  भारतीय  स्रोतों  से  art  थे  विदेशी  एजेंसियों  से  ।

 ये  आदेश अरब प्रवृत्त नब  प्रवृत्त  नहीं हैं

 विदेशी  समार  एजेंसियों  द्वारा  भेजे  vat  वाले  समाचारों  को  भारतीय  समाचार

 एजेंसियों  क  माध्यम  सें  भारतीय  समाचार  पन्नों  को  वितरित  कर  दिया  जाता  है  ।  समाचर  पन्नों  को

 उनका  उद्योग  करने  या  न  करने  को  स्वतंत्रता है  |

 Manufacture  Of  ‘Saktiman’  Trucks

 4240.  SHRI  ISHWAR  CHOUDHARY  :Will  the  Minister  of  Defence  be  pleased  to  state:

 (a)  the  production  of  Shaktiman  trucks  and  requirement  of  Government  during  the  last
 two  years  ;

 (b)  whether  the  production  of  these  trucks  has  fallen  short  of  the  requirement  and  Go-
 vernment  had  also  to  request  Tata  to  meet  the  mdemand;  and

 (८)  ifso,  the  efforts  made  by  Government  to  become  self-reliant  in  this  matter-

 Production  of The  Minister  Of  Defence  (Shri  Jagjivan  Ram):  (a)
 Shaktiman  trucks  3-Ton  4x4  in  the  Vehicle  Factory,  Jabalpur  is  regulated  by  annual  targets
 against  the  indents  placed  on it  by  Army,  Border  Roads  and  other  organisations.  During  the

 years  1975-76  and  1976-77  the  Vehicle  Factory  met  in  full  the  targets  fixed.

 b)  Government  have  placed  an  order  on  M/s  TELCO  through  DGS&D  for  6.5  ton  4x2
 TATA  trucks,  as  the  Vehicle  Factory,  Jabalpur  is  not  yet  in  a  position  to  supply  such  higher  pay
 load  vehicles.

 (८)  Vehicle  Factory,  Jabalpur  is  making  efforts  to  produce  prototypes  of  a  higher  pay  load

 vehicle,

 कछार  श्रौर  नौगांग  कागज  परियोजनाश्रों  के  लिए  wer  देशों  से  निविदा  दरें

 4141-  श्री  ज्योतिमंय  ag:

 श्री  ~ We4eF
 दत्तःः

 क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उनके  मंत्रालय  ने  कछार  त्रौर  नौगांग  कागज  परियोजनाओं  हेतु  175  करोड़

 के  मृत्य  के  उपकरणों  के  लिए  भारतीय  निर्माताओं  को  क्रयादेश  देने  के  बजाय  प्रन्य  देशों  से

 निविदा  दरें  मांगी
 शौर

 यदि  तो  उसके  तथ्य  क्या  हैं
 ?

 उद्योग  मंत्री  जाज  ः  नहां  ।

 प्र  एन  ही  नहीं  उठता
 |

 रक्षा  व्यय  में  कठौती

 4242.  श्री  श्रजुंन  सिह  walfcat  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 वर्तमान  बजट  में  रक्षा  व्यय
 में

 कटौती  करने  से  देश  की  प्रतिरक्षा  तैयारी  पर

 प्प्रभाव  wie
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 लिखित  उत्तर 20
 hen  —_—  नगा

 क्या  जवानों  के  लिए  उनके  श्रावास  निर्माण  के  बजट  में  कोई  कटौती  तो  नहीं  की

 जायेगी  ?

 रक्षा  मंत्री  जगजीवन  :  रक्षा  व्यय  में  कटौती  सं  क्रियात्मक  दक्षता  की  कीमत

 पर  श्रथवा  राष्ट्रीय  सुरक्षा  के  स्तर  में  कमी  की  गयी  ह  इसलिए  हमारी  रक्षा  तत्परता

 पर  इसका  कोई  प्रतिकूल  प्र  भाव  नहीं  पड़ेगा  ।

 इस  कटौती  से  सैनिकों  और  में  समकक्ष  रेकों  के  रिहायशी  भ्रावासों  के

 निर्माण  के  लिए  झन श्  मोदित  योजनाओं  प्रर  प्रतिकूल  प्रभाव  नहीं  पड़ा  है  ।

 रक्षा  मंत्री  के  विशेष  सहायक  को  गिरफ्तारी

 424  शी  ज्योतिम॑य  बसु  :  वया  e  मंत्री  यहं  की  ट
 ा
 4  1  करेंगे  कि :

 क्या  यह  सच  है  कि  तत्कालीन  रक्षा  मंत्री  श्री  बंसीलाल  के  विशेष  सहायक  को

 श्रप्टाचार  के  भ्रारोपों  में  गिरफ्तार  किया  गया  अ्ौर

 उसका  पुरा  ब्यौरा  क्या  है  ?

 गृह  मंत्री  चरण  तथा  .  हरियाणा  सरकार  से  प्राप्त  सुचना  के

 ग्रनसार  श्रो  प्रार०  सी ०  महतानी  को  6  1977  को  पुलिस  ५ स्टशन  एन  ०  शाई ०  टी  फरीदाबाद

 में  भ्रष्टाचार  निवारण  शभ्रधिनियम  के  श्रधीन  उसके  विरुद्ध  at  किये  गये  एक  मामले  में  गिरफ्तार

 किया  गया  था  ।  उसके  विरुद्ध  उस  अवधि  से  संबंधित  श्रारोप  थे  जबकि  ag  श्री  बंसी  लाल  जिन

 दिनों  वे  हरियाणा  के  मुख्य  मंत्नी  वैयक्तिक  सहायक  एवं  विशेष  कार्य  श्रधिकारी  के  पद  पर  कार्य

 कर  रहा  था  राज्य  पुलिस  द्वारा  जिन  श्रारोपों  की  की  रही  उनका  संबंध

 श्री  मेहतानी  द्वारा  अवैध  परितोषणा  स्वीकार  करने  श्रौर  श्रपनी  श्राय  के  ज्ञात  स्रोतों  से  श्रधिक

 परिसम्पत्तियां  रखने  से  हैं  ।

 दिल्‍ली  परिवहन  निंगम  की  रूट  नम्बर  770  पर  चलने  वाली  बसें

 424  4.  डा०  वसन्त  कुमार  पंडित  :  क्या  नौवहन  झरਂ  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 दिल्‍ली  परिवहन  निगम  की  बसें  रूट  नम्बर  770  पर  प्रतिदिन  कितने  ट्रिप  लगाती

 हैं  तथा  कब  से  ;

 इस  रूट  पर  दिल्‍ली  परिवहन  निगम  की  कितनी  बसें  कब  से  चल  रही

 1977  से  1977  के  दौरान  महीने-वार  कितने  ट्रिप  नहीं  लगाये
 श्रौर

 (  qT) ्  इसके  कॉरण  कितने  दोषी  कर्मचारियों  को  दंड  दिया  गया  ?.

 प्रधान  मंत्री
 मोरारजी

 :  25  1977  से  इस  मार्ग
 पर  व्यवस्थित

 फेरों  की  निर्धारित  संख्या  116
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 Written  Answers
 July  20,  1977

 तय  चि
 ee

 1  aia,  1977  से  इस  मार्ग  पर  सुबह  की  पारी  में  ४  बसें  तथा  दोपहर  बाद  की

 are में  7  बसें  लगानी  निश्चित  की  गई

 माहू  लुप्त  फेरों  की  संख्या

 1977  113

 1977  113

 1977  301

 1977  508

 1977  737

 1977  e  e  738

 दिल्‍ली  परिवहन  मिगम  ने  लुप्त  फेरों  में  वृद्धि  के  लिये  उत्तरदायित्व  निश्चित  करने

 के  प्रश्न  को  उठाया  है  ।

 Scheme  for  Generation  of  Atomic  Vravcow Ler!  for  Peace  a  a. BY  al  Purposes

 4245.  Shri  Surendra  Bikram:  Will  the  Minister  of  Atomic  Energy  be  pleased  to
 ह the  schemes  which  are  being  implemented  for  generation  of  Atomic  Energy  for  peaceful

 purposes  -

 The  Prime  Minister  (Shri  Morarji  Desai):  The  following  schemes  are  being  imple-
 mented  for  generation  of  nuclear  power  :

 ajasthan  Atomic  Power  Project  .  Unit  ह है ॥

 Madras  Atomic  Power  Project  थि  Unit  I

 Madras  Atomic  Power  Project  Uni-  II

 Narora  Atomic  er  Project  .  Unit  I

 Narora  Atomic  Power  Project  .  Unit  II

 Setting  up  of  Industries  in  U.  P.

 .4246.  Shri  Surendra  Bikram:  Will  the  Minister  of  Industry  be pleased  to  state  the
 umber  of  industries  to  be  set-up  in  Uttar  Pradesh  during  the  current  financial  year  and  the
 names  of  the  places  where  these  will  be  set  up  ?

 The  Minister  of  Industry  (Shri  George  Fernandes)  :  According  to  the  information
 supplied  by  the  State  Government  about  2100  small  scale  units,  are  likely  to  be  set  up  in
 Uttar  Pradesh  during  the.current  financial  year,  at  the  locations  indicated  in
 [Placed  inthe  Library  See  No.

 As  regards  projects  falling  within  the  purview  of  the  Industries  (Development  &  Regulation)
 1951,  according  to  the  information  supplied  by  the  Administrative  Min  istries  and  the  Directc-

 rate  General  of  Technical  Development,  34  units  are  likely  to  be  set  up  during  the  year,  of  which
 the  7  units  for  manufacture  of  sugar,  are  expected  to  commence  production  during  the  next  crush-
 ing  season  (Oct.  77  to  Sept.  1978).  Astatement  indicating  the  name  of  the  unit,  item  of  manu-
 facture  and  location  is  enclosed  as  Annexure-II.  [Placed  in

 the  Library.  See  No.  LT—
 7977)
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 लिखित  उत्तर झाषाढ़  2a;
 1

 899  (TF) )
 काणा

 Amendment  of  Arms  Act

 Shri  Surendra  Bikaram
 0  state:

 4247.  Will  the  Minister  of  Home  Affairs  be  pleased

 (a)  whether  Government  propose  to  amend  the  Indian  Arms  Act;  if  so,  when;  an  d d

 (b)  whether  Government  propose  to  fix a  limit  for  possession  of  arms  ?

 e  Minister  of  Home  Affairs  (Shri  Charan  Singh)  :  (a)  &

 i(b).  the  Arms  Act,  is  under  consideration.  The The  question  of  amending  1959
 ‘question  of  fixing  a  limit  for  possession  of  arms  will  be  examined  while  amending  the  Arms  Act,
 4959  and  the  Arms  Rule,  1962.

 इंडियन  श्राडिनेंस  GIST  सुपरवाइजस  एसोसियेशन  से  ज्ञापन

 4248.  श्री  श्रार०  के०  महालगी  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  इंडियन  श्राडिनेंस  फैक्टरीज  सुपरवाइजर्स  ऐसोसिएशन  स  पर्यवेक्षकों

 के  वेतनमानों  के  लिए  स्वीकृति  देने  के  बारे  में  कोई  ज्ञापन  मिला

 (a  क्या  एसोसिएशन  ने  के  केडर  में  सीधी  भर्ती  के  वारे  में  भी  कोई  ज्ञापन

 दिया

 इन  ज्ञापनों  में  कया  मुख्य  मांगें  प्रस्तुत  की  गई  तौर

 सरकार  ने  इन  मामलों  में  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 रक्षा  मंत्री  जगजीवन  :
 ath

 ar  इस  एसोसिएशन  से  समय-समय  पर  प्राप्त  WraTazat  में  की  गई  मुख्य

 मांगें  पर्यवेक्षकों  शौर  संबद्ध  वर्गों  के  कर्मचारियों  के  वेतनमानों  में  संशोधन  करने  अर  तकनीकी  तथा

 TCTHALHT  पर्पेवेक्षीय  कर्मचारियों  की  तरह  वेतन-मानों  में  समानता  लाने  से  संबंधित  थीं  ।

 इन  श्रभ्यावेदनों  पर  विधिवत  विचार  किया  गया  श्रौर  कमेचारियों  के
 कुछ  मुख्य

 वर्गों

 के  वेतनमानों  में  संशोधन  करने  के  सरकारी  area  10  1977  को  जारी  किये  गय े।

 एम०  fo  बंगलौर  में  मेरिसन  c Fsitfaaa

 क्या  एम०ई०एस०  बंगलौर  में  गेरिसन  इंजीनियसे  के  विरुद्ध  हाल  ही  में  कोई

 शासनात्मक  कार्यवाही  की  गई

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  अ्रौर

 क्या  इन  अधिकारियों  के  विरुद्ध  चतुर्थ  श्रेणी  एक  कर्मचारी  द्वारा  कोई  शिकायतें

 की  गई  थीं  और  यदि  तो.क्या  उसे  दण्ड  दिया  गया  हैं  ?
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 Written  Answers  Asad कै  करब  न  ha  29,  1899  (Saka)
 en

 रक्षा  मंत्री  जगजीवन  पौर  (7).  एम०ई०एस०  बंगलौर के क  एक

 गरिसन  इंजीनियर  के  विरुद्ध  श्रमुशासनिक  कार्रवाई  की  गई  उस ेठेका  देने  में  गम्भीर  भ्रष्टाचार

 करने  के  लिए  सेवा  से  बरखास्त  कर  दिया  गया  था  ।

 एक  चतुर्थ  श्रेणी  कमंचारी  को  ड्यूटी  से  फरार  होने  अ्रौर  waar  करने  के  भ्रारोप  में

 उसके  विरुद्ध  की  गई  शासनात्मक  कारवाई  के  परिणामस्वरूप  सेवा  से  बरखास्त  कर  दिया  गया

 था  ।  उसने  तपने  वरिष्ठ  झधिकारियों  शर  wea के  विरुद्ध  शिकायतें  की  थीं  as  मान  लेने  के  लिए

 कोई  सूचना  उपलब्ध  नहीं  है  कि  उसे  शिकायत  करने  के  कारण  दंड  दिया  गया  था  परन्त  इस  पहल

 पर  प्रौर  ary  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 दल-बदल  विरोधी  विधेयक

 4250.  श्री  शरार ०  वी ०

 श्री  के ०

 क्या  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि

 कया  यह  सच  हैं  कि  सरकार  विपक्षी  दलों  से  परामर्श  करने  के  बहाने  दल-बदल  विरोधी

 विधयक  को  लाने  में  जानबूझ  कर  देरी  कर  रही

 यदि  तो  कया  1977
 से

 दल-बदल
 श्रधघिक  संख्या में  हो  रहे

 श्रौर

 यदि  तो  1977  से  aa  तक  कितने  लोगों  ने  दल  बदले हैं  ?

 चरण  जी  श्रीमान  ;

 ate  इस  संबंध  में  सूचना  सहज  उपलब्ध  नहीं है  ।

 मि०  फेरर  दह्ारा  प्राप्त  विदेशों  से  सहायता

 4251.  श्री  दारुर  पुलय्या  क्या  1g  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 भारत  में  गरीबों की  उन्नति  के  लिए  fro  फेरर  को  विभिन्न
 विदेशी  स्वैच्छिक  संगठनों

 से  कितनी  विदेशी  सहायता  प्राप्त  हुई

 प्रयोग  के  बारे  में  कोई  शिकायतें क्या  सरकार  को  मि०  फरर  द्वारा  सहायता

 प्रप्त  हुई  शौर

 सच
 ह  कि  जिला  मजिस्ट्रेट  अ्रनन्तपुर

 ने  1973  में  मि०  फेरर

 की  गतिथिधियों  के  बारे  में  खराब  fone  सरकार  को  भेजी  थी  ?

 «  मंत्री  चरण  1975-76  के  दौरान  fats  Las HIT  को  सामान

 तथा  नकदी के  रूप  में  2  4 5,  86,  740-00  रुपये  की  सहायता  प्राप्त  हुई  थी
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 लिखित  उत्तर जलाई  20,  1977

 जी  ।

 रिपोर्ट  श्रान्ध्  प्रदेश  सरकार  को  भेज  दी  ag  थी  1]

 केरल  uae-afaa  मेन  एसोसियेशन  से

 4252.  श्री  बी० के० नायर
 क्े०  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने

 की
 HIT  करेंगे  कि  :|

 कयों  सरकार  को  श्राल  केरल  wea-alaaaa  ऐसोसिएशन  कोई
 शापने  मिला  है

 जिसमें  सेवा  पेंशन  परिवार  पदों  के  श्रारक्षण  तथा  पुनर्वास  संबधों  जैसे  मामलों  पर  शिकायतीं

 का  वर्णन  था ;  प्रौर

 यदि at,
 तो

 सरकार
 की

 उस  पर  क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?

 हां ॥ रक्षा  मंत्री  जगजीवन  राम )

 एसोसिएशन के
 ज्ञापन  उल्लिखित  मांगों  को  स्वीकार  करना  सम्भव  नहीं  पाया

 गया  है  भ्रौर  तदनुसार  एसोसिएशन
 को

 समुचित  रूप  से  सुचित
 कर

 दिया गया है  ।

 yaya  प्रधान  मंत्री  के  निजी  सचिव  के  fara  शिकायतें

 4253.  श्री  कवर  लाल  षप्ति  वया  मह  मत्नी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार
 को

 भूतपूर्व  प्रधान  मत्नी  के  नीजी  सचिव  श्री  श्रार०  फे ०  धवन  के  विरुद्ध

 कोई  शिकायत  मिली  है

 यदि  तो  उनका  ब्यौरा  क्या  है  झ्रौर

 सरकार  ने  प्रत्येक  शिकायत  पर  क्या  कार्यवाही  की  है
 ?

 गह  मंत्री  चरण  (@)  सरकार  को  मालूम  है  कि  wags  प्रधान

 मंत्री  के  अपर  निजी  श्री  ato  Fo  दुवारा  कथित  भ्रष्टाचार  तथा  शक्तियों के  दुरुपयोग

 के  न्ध  में  समाचार  पत्नों  में  wera  समाचार  प्रकाशित  हुए  हैं  ।

 कोई  विशिष्ट  प्राप्त  इस  प्रकार  के  का  कोई

 विशिष्ट  प्रकाश  great,  तो  उस  पर  समूचित  कारंबाई  की  जाएगी  ।  यदि

 नियुक्त  किए  गए  श्रायोगों  दवारा  जांच  ऐसा  कोई  मामला  सामने  श्रायेगा  जिसमें  दे  | अन्तग्रत

 तो  mary  ऐसे  मामलों  पर  कानूनी  हस्तक्षेप  करने  के  लिए  सक्षम  होंगे  ।

 दिनाक  20-6-77  के  ध्रतारांकित  wee  2240  के  उत्तर  में  दाद्धि  करने  संबंधी  वक्तव्य

 STATEMENT  CORRECTING  ANSWER  TO  U.S.Q.  DATED  20-6-77

 गह  मंत्री  (att  चरण
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 हि
 July,  20,

 197
 7

 ee

 29-6-77  को  प्रश्न  संख्या  2240 के  भाग  का  उत्तर  देते

 समय  यह  बताया गया  था  कि  मराठवाडा जनता  विकास  परिषद  भ्ौरंगाबाद से  20  1977

 को  कोई  पत्र  इस  मंत्रालय  में  प्राप्त  नहीं  हुम्रा  है  इसलिए  प्रश्न  के  भाग  श्रौर  के

 उत्तरों  का  प्रश्न  नद्दीं  उठता  ।  बाद  में  यह  पता  चला  है  कि  मराठवाड़ा  जनता  विकास

 भौरंगाबाद से  दिनांक  30  1977  का  एक  पत्न  मंत्रालय  में  प्राप्त  ह्न्ा  था  ।  सरकार को  इस

 गलती पर  खेद  है  ।

 2.  Ta  में  (1)  कृषि  फील्डमैनों  झादि  के  मामलों  ak  कुछ  श्रत्य  श्रनिदिष्ट

 विभागों के  तथा  (ii)  राजस्व  अघिकारियों  के  मामलों  का  उल्लेख  किया  गया  है  ।

 3  qa  में  उठाए  यए  मुद्दों  की  जांच  की  जा  रही  है  श्रौर इस  सम्बन्ध  में  लिए  गए  निर्णयों

 से  सम्बन्धित  व्यक्तियों  को  यथासमय  सुचित  कर  दिया  जाएगा

 सभा  पटल  पर  रखें  गये  पत्र

 PAPERS  LAID  ON  THE  TABLE

 प्रखिल  भारतीय  सेवाएं  1951  के  श्रन्तगंत  श्रधिसुचनाएं  श्रौर  सेक्रेटरी

 स्टेट  सर्विस  ्राफिसर  की  1972  के  भ्रन्तगंत  अ्रधिसुचनाएं  ।

 गह  मंत्री  (at  खरण  :  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखता

 अखिल  मभारतोय  सेवाएं  1951  को  धारा  3  की  उपधारा  (2)  के  भ्रन्तर्गत

 निम्नलिखित  ग्रघिस [न  वनाओं  (farat  तथा  संस्करण  )  की  एक-एक  प्रति

 प  जत  मरत्ेय  सेवाएं  दूसरा  संशोधन

 1977 जो  दिनांक  2  1977  के  भारत  के  में  अ्रघिसूचना

 संख्या  सा०  सां०  नि०  830 में  प्रकाशित  हुए  थे  तथा  एक  व्याख्यात्मक ज्ञापन  ।

 भारतीय  वन  सेवा  aaa  संशोधन  1977  जो  दिनाक

 2  1977  के  भारत  के  राजपत्र  में
 प्रधिसूचना  संख्या

 ao  ato  fio

 832  में  प्रकाशित  हुए  थे  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।

 भारतीय  प्रशासनिक
 सेवा

 )  दूसरा  संशोधन  1977  जो

 दिनांक  5  1977
 के  भारत  के  राजपत्र  में  भ्रघिसूचना  संख्या

 सा०  सां
 ०

 fro  4775)  में
 प्रकाशित  हुए  थे  ।

 भारतीय  पुलिस  सेवा  तीसरा  संशोधन  1977  जो  दिनांक

 5  1977  के  भारत  के  राजपत्र  में  ग्रधिसूचना  संख्या  ato  ato  नि०

 478  में  प्रकाशित हुए
 थे  ।

 [ wearera  में  रखे  गये  ।  देखिये  संख्या  एल०
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 श्राषाढ़  29,  1899  (31%) )  सभा  पटल  पर  रखे  गये  पत्न
 ee

 Aad  OH eC टरी  श्राफ  स्टेट  साविस  श्राफिसर  की  197247  धारा

 10%  की  उपधारा  (3)  के  अस्तगत  अधिसुचना  संख्या  सां ०  झा  ०  831

 तथा  ग्रंग्रेजी  की  एक  प्रति  जो  दिनांक  2  1977  के  भारत

 के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  थी  |  [arated  में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या

 एल०

 नौ  सेना  1957  के  झन्तगंत  अधिसूचनाएं  ate  गोझा  शिपयाडं  लिमिटेड  वास्को
 -

 मजगांव  डाक  बम्बई  झ्रादि

 रक्षा  मंत्रो  जगजीवन  :  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  हू

 (1)  नौसेना  1957 की  घारा  185  के  ग्रन्तमं त  निम्नलिखित  श्रधिसुचनाग्रों

 ( Farah  तथा  भ्रंग्रेजी  संस्करण  की  एक-एक  प्रति

 नौसेना  छुट्टी  1977  जो  दिनांक  25  1977

 के  भारत  के  राजपत्र  में  झ्रधिसुचना  संख्या  सां०नि०  ato  233  में  प्रकाशित

 हुए  थे  ।

 नौसेना  तीसरा  संशोधन  1977  जो  दिनांक  2

 1977  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  सां०नि०  त्रा०  238  में

 प्रकाशित  हुए  सें  रखा  गधा  ।  वेखिये  संख्या  एल०  टी  ०-754|  :  ]

 (2)  कम्पनी  1956  की  धारा  619 क  की  उपधारा  (  1)  के  अन्तत

 निम्नलिखित  पत्रों  तथा  पंप्रेजी  की  एक-एक  प्रति  ——

 गोझा  शिपयाड  गोझा  के  वर्ष  1975-76

 के  कार्यकरण  की  सरकार  दवारा  समीक्षा  |

 wat  शिपयाड  गोगा  के  at  1975-76  का

 वार्षिक  प्रतिवे  लेखापरीक्षित  लेखे  उन  पर  नियंत्रम-महालेखापरीक्षक

 की  टिप्पणियाँ  ।  में  रखा  गया  fi  देखिये  संख्या  एल०  ठी०  -

 755/77]

 मजगांव  डाक  बम्बई  के  at  1975-76  के  कार्यकरण

 की  सरकार  दवारा  समीक्षा  |

 (a)  मजगांव  डाक  बम्बई  का  1975-76  का  ates

 लेबापरोक्षित  लेखे  तया  उन  पर  नियंत्रक-महालेखापरीक्षक  की

 में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  ठी  ०--756/77]

 गाडन  रीच  व्केंशाप्स  लिमिटेड  कलकत्ता  के  ad  1975-76  के

 कार्यकरण  की  सरकार  इयारा  समीक्षा  |

 131.



 Message  from  Rajya  Sabha
 Asadha  29,  1899  (Saka)

 eel

 wea
 रीच  वक॑ शाप  कलकत्ता  का  वर्ष  1975-76  का  वाधिक

 लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  qt  नियंत्रक  की

 टिप्पणियां
 ।  में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल  ०  ठी  ०-757/ 77]

 भारत  इलेक्ट्रोनिक्स  लिमिटेड  बंगलौर  के  वर्ष  1  37.0  5-76  के  कार्यकरण

 की  सरकार  दवारा  समीक्षा  ।

 भारत  इलेक्ट्रीनिक्स  बंगलौर  का  वर्ष  197  5-76  का  वार्षिक

 लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  fara  की

 टिप्पणियां  ।  म॑  रखा  गया  ।  aaa  संख्या  एल  ०  77

 घरेल  faga
 .
 उपकरण  (AT  कार  संशोषन  1977

 उद्योग  मंत्री
 जाजें  फर्तान्डीज़  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखता  हुं

 1.
 श्रावश्यक

 1955  की
 are

 3  की  उपधारा  (6)  के
 ह. श्न्तगत  घरेलू

 विद्युत  उपकरण
 संशोधन  1977  तथा

 sith  की  जो  दिनांक  26  1977  के  भारत  के  राजपत्र

 में  प्रधघिसुचना  संख्या  सां०श्रा०  424  (5)  में  प्रकाशित  हम्ना  था  में

 रसा  गया  दखिए  संख्या  एल०टी०  759/77]

 फेन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  1944  alt  सीमा  शुल्क  1962

 राजस्व  श्रौर  बेककारी  मंत्री  एय०एम०  मैं  निम्नलिखित  va  सभा  पटल

 पर

 स्वता  हूं
 केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  1944 के  नियम  के  Welt  जारी

 की
 गयी

 संख्या  ao
 सां०नि०  482  (=)  तथा  भ्रग्रेजी  की  जो

 दिनांक  11  1977  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्र  काशित  हुई  थी  तथा  एक

 त्य  ख्यात्मक  ज्ञापन ।  [dare a cat TAT, में  रखा  देंखिये  संख्या  rAoFYo  760/77}

 OTaT-WeR  1962 की  धारा  159  e  aha  अधिसूचनाश्ों  संख्या

 160/  att  161/77  कस्टमस  तथा  प्रंग्रेजी  संस्करण  की  एक

 एक  प्रति
 st  feats  20  1977  के  भारते  के  राजपत्र में  प्रकाशित  हुई

 थी  दथा  एक  प्यःख्यात्मक  ज्ञापन ।  प्रिंथालय  में  रखा  देखिये  संख्या  एल०

 ZTo  761/77]
 See

 राच्य  सभा  A  सददा

 MESSAGE  FROM  RATYA  SABHA

 afaaey  sr  सभा
 से  प्राप्त  निम्नलिखित

 ०  संदेशों  ata  दी  :---

 कि  राज्य  सभा ने
 18  1977  की

 ant  बैठक  में  मोटरयाम

 1977  पास  frat  1.

 कि  राज्य सभा  ने
 19  1977  की  art  बैठक  में  तेल  तथा  प्राकृतिक  गेंस

 झायोग  1977  पास  किया  है
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 जुलाई  20,  1977  यूरोपीय  श्राधिक  समुदाय  द्वारा  भारतीय  कपड़  के
 झ्रायात

 पर
 लगाये गये  कथित  प्रतिबन्ध

 राज्य  सभा  द्वारा  पास  किये  aa  विधयक  सभा  पटल  पर  ब  गये

 सचिव  ने  farafafaa  राज्य  सभा  द्वारा  पास  किए  गए  रूप  में  सभा

 पटल पर  रख  :--

 (1)  मोटरयान  1977

 (2)  तेल  तथा  प्राकितिक  ta  श्रायोग  1977

 gfaaraata  लोक  महत्व  के  विषय  को  श्योर  ध्यान  दिलाना

 CALLNIG  ATTENTION  TO  MATTER  OF  URGENT  PUBLIC  IMPORTENCE

 qa  श्राथिक  सम  दाय  हारा  भारतीय  कपड़े  के  श्रायात  पर  लगाये  गये  कथित  प्रतिबन्ध

 प्री  बयालार  मैं  श्रविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  निम्नलिखित  विषय  की  ax

 वाणिज्य  नागरिक
 पूर्ति

 ate  सहकारिता  मंत्री  का  ध्यान  दिलाता हुं
 :--

 ales
 समुदाय  द्वारा

 भारतीय  कपड़े
 के

 रायात  लगाए  गए  कथित

 प्रतिबन्ध

 नागरिक  git  ate  सहकारिता  मंत्री  मोहन  :

 अध्यक्ष

 यूरोपीय  श्राथिक  समुदाय  में  भारत  सहित  नौ  देशों  से  सुती  धागे  तथा  सुती  वस्त्रों  के

 झायातों  पर  समुदाय  द्वारा  लगाए  गए  प्रतिबन्धों  के  बारे  में  पिछले  सप्ताह  के  दौरान  भ्रखबारों  में

 खबरें  छपी  हैं  ।  इस  सम्बन्ध  में  मैं  यह
 स्पष्ट  करना  चाहता हूं

 कि  12  1977  को  यूरोपीय
 श्राधिक  समुदाय  ने  फ्रांस  में  भारत  से  सुती  धागे  के  आयातों  पर  .205  Fo  टन  की  मात्रा  सम्बन्धी

 सीमा  लगा दी  जो  1-7-  77 से
 31-12-77  तक  के  लिये  वैध  उसी

 दिन  यूरोपीय  ata R

 समुदाय  ने  कतिपय  अन्य  उत्पादों  पर  भोी  प्रतिबन्ध  की  घोषणा  की  ।  इनमें  से  कोई  भी

 प्रतिबन्ध  भारत  पर  लागू  नहीं  इस  बात  की  पुष्टि  यूरोपीय  श्राथिक  समुदाय  ने  ब्रसेल्स  स्थित

 हमारे  मिशन  ने  कर  दी  है

 भारत  से  फ्रांस  में  होने  वाले  सुती  के  ग्रायात  पर  यूरोपीय  arias  समुदाय  द्वारा
 लगाया  गया  एक  पक्षीय  वस्त्रों  के  बारे  में  हमारे  द्विपक्षीय  करार  का  उल्लघंन  है

 फ्रांस  में  सुती  धागे  के  श्रायातों पर  प्रतिबन्धों  के  में  श्रौपचारिक  सुचना  देते  हुए  यूरोपीय
 श्राथिक  समुदाय  ने  परामर्श  करने  के  लिए  इन  परामर्शों  के  प्प्रगर  raga

 ग्रा
 तो  हम  यूरोपीय  arias  समुदाय  की  इस  कार्यवाही  के  विरुद्ध  वस्त्र  निगरानी  निकाय  के  पास

 शिकायत  at  करा  सकते  हैं  ।  इस  निकाय  की  वस्त्र  सम्बन्धी
 अन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  के  बारे

 TEA >  के
 इस  प्रबन्ध  के  कार्यचालन  की  देख-रेख  करने  तथा  जी  विवाद  उठें  उन्हें

 उ

 सुलझाने  के  की  गई  है
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 यह  स्मरण  रहे  कि  यूरोपीय  श्राथिक  समुदाय  ने  ऐसे  ही  श्रायात  प्रतिबन्ध  कुछ  oy  सुती  वस्त्र

 उत्पादों  पर  भी  लागू  किए  हैं  जिनके  सम्बन्ध  में  द्विपक्षीय  करार  में  किसी  प्रकार  की  मात्ना  सम्बन्धी

 सीमा  की  व्यवस्था  नहीं  है  ।  18  1977  को  यूरोपीय  श्राधिक  समुदाय  ने  महिलाश्रों  के  सुती

 ब्लाउजों  तथा  कमी  जों  ्रौर  पुरुषों  के  सुती  कमीजों  के  सम्बन्ध  में  समुदाय  स्तर  कोटाओओं  की  घोषणा

 की  ।  इन  में  हथकरघा  तथा  मिल  निमित  माल  के  बीच  अन्तर  नहीं  किया  गया  है  ।  25

 1977  को  ब्रिटेन  के  लिए  ‘ay  शटें  तथा  सूती  धागे  के  लिए  कोट  शुरू  fay  गये  ।  ये  कोटे

 1977  के  त्र्न्त  तक  लागू  रहेंगे  ।

 सरकार  को  भारतीय  वस्त्रों  के  विशेषकर  हथकरघा  क्षेत्र  से  सम्बन्धित  aa

 के  श्रायातों  लगाए  गए  इन  प्रतिबन्धों  से  गम्भीर  चिन्ता  है  क्योंकि
 दुष्टि

 से

 उनके  दूरगामी  फलिताये  हैं  ।

 इन  प्रतिबन्धों  से  उत्पन्न  समस्याओं  के  मैत्नीपुर्ण  समाधान  की  संभावनाएं  र्मा'्त  हो  जाने

 हमने  वस्त्र  निगरानी  निकाय  से  इन  प्रतिबन्धों  में  से  प्रत्येक  के  सम्बन्ध  में  शिकायत  दर्जे  की  है  ।

 वहां  सुनवाई  चल  रही  है  तथा  शीघ्ल  ही  द निणंय  हो  जाने  की  संभावना  है  |

 श्री  वयालार  यूरोपीय  श्राथिक  समुदाय  निर्यात  करने  वाले  देशों  के
 ग्रुप  में  एक

 प्रमख  ग्रूप  झब  1,000  करोड़  रुपए  का
 हूं  जबकि  पहले  यहू  केवल  50  करोड़

 रुपए  था  हम  इस  समुदाय  से  श्रायात  करने  वालों  में  भी  प्रमुख  इसलिए  उस  समुदाय को

 हम  से  लाभ  ही  1972  में  जब
 ब्रिटेन  इस  ग्रुप  में  शामिल  go  तब  उन्होंने  कई  श्रस्पष्ट

 घोषणाएं  भारत  के  बारे  में  तो  कुछ  अ्रधिक  ही  प्रतिबन्ध  लगाए  गए  लगते  है  ।

 एशिया  के  विकासशील  देशों  के  प्रति  ब्रिटेन  का  विशेष  दायित्व  यूरोपीय  श्राधिक

 समुदाय के  प्रेसिडेंट
 भी

 ब्रिटेन  के  एक  महत्वपूर्ण  राजनीतिज्ञ  उन्हें  इस  बारे  में  ध्यान  देना

 यह  समुदाय  देशों  की  संवेदनशील
 att  श्रध॑-संवेदनशील git  में  है  ।  इसका

 हमारे  निर्यात  पर  बहुत  ग्रसर  पड़ा  भ्रनकटाड
 को  भी  निःशुल्क  की

 निर्यात  स्कीम  लागू  की

 थी  पर  उससे  भी  हमारे  निर्यात  में  सुधार  नहीं  gurl

 प्रब  तक  इन  देशों  को  हमारे  कुल  निर्यात  में  35%  की  कमी  हो  चुकी  इससे  न

 केवल  विदेशी  मुद्रा  की  arr  कम  होगी  बल्कि  बेरोजगारी
 भी  बढ़ेगी ।

 मैं  मंत्री  जी  से  पूछना  चाहता  हूं  कि  हम  युरोपीय  श्राथिक  समुदाय  के  देशों  से  इस

 बारे  में  बातचीत  करक  कोई  हल  निकालेंगे  श्रौर  इस  बारे  में श्रब  तक  क्या  ठोस  उपाय  किए

 गए  हैं
 ?

 श्री  सोहन  धारिया
 :

 माननीय  सदस्य  श्रौर  सभा  को  इस  बारे  में
 जो

 चिन्ता  मुझे

 उसकी  पूरी  जानकारी  इस  श्राथिक  समुदाय ने
 जो  एकतरफा  निर्णय  लिया  हैं  वह  समझौते

 के  विरुद्ध  wiz  saa घ  ट्  जस  हा  इस  दिय द दि  wl ar  जैसे  वय  four  यो  सचना  सिली  हमने
 जूचना  मला  gae  उन्हें  सूचित  किया
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 अषाढ़  29,  1899  यूरोपीय  श्राधिक  समुदाय  द्वारा  भारतीय  कपड़  के  श्रायात  पर  लगाए

 कथित  प्रतिबन्ध

 कि  हम  इस  बारे  में  चर्चा  करना  चाहते है  ।  तदनुसार  श्रापसी  चर्चा हुई  पर  कोई  नतीजा  नहीं

 निकला  ।

 इसलिए  हम  मामले  को  वस्त्र  निगरानी  निकाय  के  पास  ले  गए  ।  इस  निकाय  को

 ने  कतिपय  बिवादों  को  निपटाने  के  लिए  गठित  किया  a
 @  |  इस  समुदाय के  वाइस

 प्रेसिडेंट  मई  महीने  में  भारत  are  थे  ।  मैंने  उनसे  इस  मामले  पर  बात  की  थी  श्रौर  aoa

 अ्रसंतोष  प्रकट  किया  था  ।  बातचीत  के  लिए  हमारा  दल  वहां  जाना  था  पर  इस  बीच  एक

 तरफा  निणेय  ले  लिया  गया  ।

 इसका  एक  कारण  यह  ही  सकता  हैं  कि  ये  देश  सिलें  सिलाए  वस्त्र  एवं  हाथ  निर्मित

 वस्त्रों  का  निर्यात  करते  थे  ।  वहां  ये  वस्त्र  बहुत  संख्या  में  पहुच  गए  है  श्र  उन्हें  यह  भय  है

 कि  इस  से  इन  देशों  में  भारी  बेरोजगारी  पैदा  हो  जाएगी  ।  इसके  श्रतिरिक्त  भी  कुछ  कारण

 हो  सकते  है  ये  प्रतिबन्ध  न  केवल  भारत  बल्कि  wea  देशों  के  लिए
 भी  यह  बड़ा  श्रनुचित

 कार्य  मैं  इस  बात  से  सहमत  हूं  कि  हमें  भ्रपने  व्यापार  का  विविधकरण  करना

 मैंने  न  केवल  यूरोपीय  श्राथिक  समुदाय  के  वाईस  प्रेसिडेंट  श्रौर  मंत्री  से  बात

 की  द  बल्कि  विदेश  wat  जी  से  भी  इस  विषय  को  उठाने  का  श्रनरोध  किया  gi  हाल  ही  में

 अपनी  विदेश  यात्ना  में  उन्होंने  सम्बन्धित  मंत्रियों  से  भ्रनौपचारिक  वार्ताएं  की  हैं  ।

 एक  aa  सुझाव  ae  दिया  गया है  कि  क्या  हम  उन  देशों  से  gra  के  बारे में

 कोई  शत  नहीं  लगा  सकते ?  जहां  भी  ठीक  समझा  जाएगा  हम  यह  काम  करेंगे  लेकिन  जब  हम

 अपनी  चीजें  उन्हें  बेचना  चाहते  है  तो  हम  कोई  शर्त  नहीं  लगा  सकते  ।  फिर  भी  इस  सुझाव

 पर  विचार  किया  जाएगा  ।

 श्री  ज्योतिमंथ  बस च्च्  इस  बात  से  यरोपीय  arias  समुदाय  ने  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  समझौते  का

 उपहास  किया  है  ।  समझौता  करते  वक्‍त  तो  मित्रता  ate  सहकारिता  की  डीगें  मारी  गई  थीं

 लेकिन  wa  उसी  को  इस  प्रकार  तोड़ा  जा  रहा

 इस  बात  से  उनका  श्रभिप्राय  स्पष्ट  हो  गया  ।  वे  हमारी  aaa  उन्नति  के  मार्ग  में

 रोड़ा  चाहते

 हमारा  यह  नारा  कि  निर्यात  करो  या  मरो  बहुत  खतरनाक  है  ।  मंत्री  जी  श्राप  तो  जीवन  के  लिए

 afar  वस्तुग्नों  का  भी  निर्यात  कर  रहे  है  पर  उनके  लिए  उत्पादन  लागत  से  भी  कम  मुल्य

 लिया  जाता है  ।

 एक  तो  पूंजीपति  देश  हमें  श्रपने  जाल  में  फसा  लेते  है  दुसरी  wie  देश  में  बड़े

 पूंजीपति  ste  बिचौलिए  गरीब  दर्जियों
 को

 लूट  मेरे  way  निर्वाचन  क्षेत्र  में

 3  लाख  से  भ्रधिक  aor  संख्यक  समुदायों  के  लोग  दर्जी  का  काम  कर  रहे  पर  उनकी  स्थिति

 पर  कोई  विचार  नहीं  करता  ।  दुसरी  भ्रोर  निर्यातकों  को  कई  प्रकार  की  छूट  दी  जाती  है  ।

 वे  खूब  लाभ  कमाते  है  ak  प्रपने  खातों  में  लाभ  नहीं  दिखाते
 ।
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 ज्योतिमंथ  za]

 wa  यूरोपीय  श्राथिक  aTAaT i)  ने  एकतरफा  कार्यवाही  करके  समझौता  तोड़  दिया है  ।

 कई  प्रकार  के  प्रतिबन्ध  लगा  दिए  इस  ana  के  देशों  की  बन्दरगाहों  पर  जो  निमित

 वस्त्र  का  भ्रम्बार  लगा  है  उसका  मूल्य  35.0  करोड़  रुपए  बैठता  है  ।  उस  कपड़े  को  कोई  नहीं

 उठा  TET  |

 तत  wa  यदि  सरकार  इन  वस्त्रों  का  निर्माण  करने  वाले  एककों  को  बन्द  नहीं  होने  देना

 थाहती  तो  उसे  कड़े  उपाय  करने  होंगे  भ्रन्यथा  10  लाख  50  हजार  श्रादमी  बेरोजगार ह

 सरकार  को  इस  उद्योग  की  सहायता  करनी  चाहिए  क्योंकि  इसमें  प्रधिकतर  mise

 रूप  से  पिछड़े  हुए  लोग  लगे

 art  हमें  एक  समिति  बनाने  का  दें
 जो

 वस्त्रों  की  सिलाई  उद्योग  के  पुरे

 कार्यकरण  पर  बिचार  कर  waar  wade  दे  ।  उसकी  रिपोर्ट  इस  वर्ष  की  समाप्ति  तेक  ot

 चाहिए  |

 श्री  मोहन  धारिया  :  जसा  मैंने  कहा  है  यूरोपीय  भ्रार्धिक  समुदाय  के  निर्णय  से  उत्पन्न  स्थिति

 से  हमें  बहुत  चिन्ता  हम  इस  बारे  में  कदम  उठा  रहे  यदि  स्थिति
 को

 बचाने  के  लिए

 प्रधान  मंत्नी  स्तर पर  वार्ता  करनी  हुई  तो  उस  स्तर  पर  भी  वार्ता
 की  जाएगी  ।  उनके

 से  हमारे  प्रधान  मंत्री  की  बातचीत  ही  सकती  हम  सभी  सम्भव  उपाय  करेंगे  |

 जहां तक  समिति  गठित  करने  का  प्रश्न  है  इस  बारे  में  श्रम  मंत्री  जी  विचार  करेंगे  ।

 माननीय  सदस्य  श्राप ने  निर्वाचन  क्षेत्र  में  दजियों  की  एक  सहकारी  समिति  गठित  कर  सकते

 श्री  ज्योतिमंय  बस  3  लाख  लोगों  की  सहकारी  समिति  नह्दीं  बन  सकती  ।  श्राप  कोई

 घौर  उपाय  सोचिए  ।

 tat  Go  रामम्तिं  यरोपीय  अप्राथिक  समदाय  ने  जो  एकतरफा  निर्णय  लिया

 हैं  उसके  क्या  गम्भीर  परिणाम  होंगे  इस  बारे  में  चर्चा  की  जाती  है
 ।

 हमारे  देश
 को  इस  निर्णय

 से  प्रतिवर्ष  200  करोड़  रुपए  की  हानि  हो  जाएगी  ।  तमिलनाडू  में  लाखों  लोग  बेरोजगार

 हो  जायेंग े।

 मन्नी जी  को  शायद  जानकारी हो  कि  65  करोड़  रुपए  के  वस्त्र  रके  पड़े  हैं  ।

 मैं  एक  बात  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  भारतीयों  द्वारा  विदेशों  में  वस्त्र  निर्माण  एकक

 स्थापित  करने  पर  रोक  लगाई  जाए  श्रन्यथा
 दि

 भारत  को  मिलने  वाली  विदेशी  मुद्रा  खुद

 हड़प  जायेंगे  ।

 शांताक्रज  को  निर्यात  उपयोगी  क्षेत्र  घोषित  किया  गया  है  ।  वहां  छोटे  झ्रौद्योगिक

 लगाए  गए  है  जिन  पर  लाखों  रुपया  व्यय  हुमा है  ।  पर  संतोषजनक विद्यत  उद्योग

 के  प्रभाव  में  वे  बेकार  पड़े

 श्रमरीका  कपड़ा  बनाकर  यहां  से  वस्त्र  AUF  यहां  पर  सिलाई  सस्ती  है  श्रौर  बाद

 में
 उन

 वस्त्रों  का  पुनः  निर्यात  किया  बात  बहुत  श्रनुचित  यदि  awa  में णा

 tua  तमिल  में  दिए  गए  भाषण  के  श्र प्रेजी  श्रमुवाद  का  faz  रूपांतर

 Summarised  Translated  version  based  on  English  translation  of  the  speech  delivered  in  Tamil.
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 जुलाई  20,  1977  यूरोपीय  ग्राथिक  समुदाय  द्वारा  भारतीय  कपड़े  के  झ्रायात  पर

 लगाए  कथित  प्रतिबन्ध

 कपड़ा  बनेगा  तो  इससे  देश  में  समूचे  हथकरघा  उद्योग  को  aga  ठेस  पहुंचेगी |
 देश  में  पहले

 ही  बहुत  बेरोजगारी है  देश  में  ही  कपड़ा  बनाना  चाहिए  यहीं  वस्त्र  सिलने  चाहिए

 सरकार  को  श्रफ्रीकी  तथा  महत्वपूर्ण  देशों  में  सिले  सिलाए  वस्वों  के  निर्यात  की  संभाव्य  मंडी

 चाहिए  |

 ऐसा  समझा  जा  रहा है  कि  सिलेसिलाए  वस्त्र  निर्यात  qaqa  परिषद्‌  के  गठन

 के  बारे  में  गम्भीरता  से  विचार  कर  रही  मैं  यह  चाहता  हूं  कि
 जब

 यह  परिषद  बनाई  जाए

 तो  हथकरघा  बुनकरों  को  इस  परिषद  में  श्रवश्य  प्रतिनिधित्व  दिया  क्योंकि  ऐसी  परिषदों

 का  लाभ  बड़े  कपड़ा  मिल  मालिक  ही  उठाते  है  त्रत  मंत्री  महोदय  को  उनको  प्रतिनिधित्व

 देने  की  बात  को  अवश्य  ध्यान में  रखना  चाहिए

 निर्यात  होने  वाले  सिलें  सिलाए  वस्त्रों  की  जांच  के  लिए  एक  जांच  ध्रभिकरण  बनाया

 जाना  चाहिए  क्योंकि  श्रब  घटिया  माल  भी  यहां  से  भेजा  जा  रहा  हे  ate  विश्व  मडी  में  इसकी

 मांग  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ता  मंत्री  महोदय  को  जल्दी ही
 सिले  सिलाए  वस्त्रों  के लिए  एक

 निर्यात  जांच  भ्रभिकरण  बनाया  जाना  चाहिए  ताकि  हम  निर्यात  द्वारा  विदेशी  मुद्रा  कमा  सकें

 साथ  ही  इस  प्रकार  के  लाखों  बुनकारों  को  भी
 श्राजीविका  प्राप्त  होमी  ।

 श्री  मोहन  घारिया
 :
 मैं  सदन  को  ag  श्राश्वासन  देता  हूं  कि  हम  केवल  भारत  में  निर्मित

 का  ही  कोटे  से  निर्यात  करेंगे  श्रौर  उसमें  बाहर  निमित  किसी  वस्तु  का  समावेश  नहीं  होगा  ।  माननीय

 सदस्य  ने  मारीशस  की  श्री  जैन  के  सम्बन्ध  में  उल्लेख  किया  है  ।
 मैं  उन्हें  बताना  चाहता  हूं  कि  मारीशस

 यूरोपीय  श्राथिक  प्रमुदाय  का  सदस्य  भी  नहीं  है  वह  हमारे  निर्यात  को  प्रभावित  नहीं  कर  सकते

 सिले  सिलाए  वस्त  उद्योग  ने  न  केवल  west  प्रगति  की  है  ther  इस  देश  के  लिए  वरदान  सिद्ध

 हुम्मा है  ।  हमारा  निर्यात  250  करोड़  रुपये  से  बढ़  गया  है  |  सरकार  ने  सिले  सिलाए  वस्त्रों  के  लिए

 एक  mem  निर्यात  Fat  परिषद्‌  बनाने  का  fare  किया है  ।  परिषद्‌  में  हथकरघा  सहित  छोटे

 निर्माताओं  को  उचित  प्रतिनिधित्व  देने  पर  पूरा  ध्यान  दिया  जाएगा  ।

 माननीय  सदस्य  ने  कहा  है  कि  हथकरघा  बुनकरों  को  भी  इस  परिषद्‌  में  प्रतिनिधित्व  दिया

 जाएगा  ।  छोटे  निर्माताओं  जिनमें  हथकरघा  उद्योग  के  लोग  भी  शामिल  हैं  उचित  प्रतिनिधित्व  दिया

 जाएगा  |

 जहां  तक  निर्यात  किए  जाने  वाले  माल  की  क्बालिटी  का  सम्बन्ध  है  हम  निर्यात  किए  जाने  वाले

 माल
 की  श्रच्छी  तरह  जांच  करते  हैं

 ।
 यदि  बुरा  माल  निर्यात  होगा

 तो
 हमारे  देश  का  नाम  बदनाम  होगा

 हमारा  यह  जांच  तन्त्र  को  काफी  सशक्त  है
 ।

 यदि  माननीय  सदस्य  ag  महसूस  करते  हैं  कि  कुछ  माल  ठीक

 नहीं  भे  जा  जा  रहा तो  मुझे  उसकी  सुचना  मैं  इसकी  जांच  करूंगा  ।
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 Matter  under  Rule  377  July  20,  1977
 ह

 गर  सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  ate  संकल्पों  संबंधी  समिति  का  प्रतिवेदन

 REPORT  OF  COMMITTE  ON  PRIVATE  M  BERS  BILL  AND  RESOLUTION

 श्री  Otaarz
 :

 मैं  गैर  सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  श्रौर  संकल्पों  सम्बन्धी  समिति

 का  तीसरा  प्रतिवेदन  पेश  करता  हू  ।

 नियम  377  के  श्रंतगंत  मामले

 MATTER  UNDER  RULE  377

 दिल्‍ली  में  विभिन्‍न  कालेजों  में  प्रवेश  ७ प्तनें  में  छात्रों  को  हो  रही  कठिनाईयां

 श्री  क०  लकप्पा  :  :  मैं  नियम  377  के  भ्रन्तगंत  शिक्षा  मन्त्री  का  ध्यान  न  केवल  दिल्‍ली

 में  बल्कि  सारे  देश  में  मेडिकल  कालेजों  ौर  इंजीनियरिंग  कालेजों  सहित  विभिन्न  कालेजों  में  दाखिला

 लेने  में  छात्रों  को  हो  रही  कठिनाइयों  से  उत्पन्न  गम्भीर  स्थिति  की  श्रोर  दिलाना  चाहता हूं  ।  में  कुछ

 कालेजों  में  faany-fafaaay  का  पालन  किए  बिना  दाखिले  ग्रनियमित  तथा  ध् श्रव घ  घोषित  किए  जाने

 की  सम्भावना  है  ।  प्रवेश  शिकायत  सम्बन्धी  समित्ति  ने  विश्वविद्यालय  के  प्रवेश  नियमों  का  उल्लंघन

 करने  वाले  कालेजों  की  भत्संना  की  है  श्रौर  उपकुलपति  से  ऐसे  उल्लंघनों  को  रोकने  के  लिए  कार्यवाही

 करने  को  कहा  है

 इसके  अतिरिक्त  दक्षिण  राज्यों  के  छात्र  दाखिले  के  लिए  मारे-मारे  फिर  रहे  हैं  ate  वे  निराश

 हैं  क्योंकि  कलिजों  में  उनके  लिए  दाखिले  बन्द  हैं  |

 विभिन्न  पाठ्यक्रमों  के  लिए  दाखिले  हेतु  काफी  भीड़  है  श्रौर  शिक्षा  संस्थानों  के  सभी  श्रभ्य्थियों

 को  दाखिला  देने  में  नसफलत  से  सारे  देश  में  तनाव  का  वातावरण बन  गया  सभी  छात्रों  को  पक्षपात

 के  बिना  विभिन्न  कालेजों  में  दाखिला  मिलना  चाहिए  ।  मन्त्री  महोदय  यह  सुनिश्चित  करें  कि  इस  बारे

 में  नियम  एवं  सिद्धान्त  बनाए  जाएं  |  इस  समय  प्रवेश  नियमों  का  पुरी  तरह  से  उल्लंघन  किया गया  है

 मन्त्री  महोदय  इसकी  जांच  करें  त्रौर  सभी  तथ्य  सदन  के  सामने  रखें  श्रौर  सदन  को  यह  श्राश्वासन  दें  कि

 सारे  देश  में  विशेषकर  दिल्‍ली  में  तनाव  कम  किया  जाएगा  |

 दो  पटसन  मिल  मालिकों  द्वारा  की  गई  तालाबन्दी  से  हजारों  पटसन  मजदूरों  की  कथित  जबरी  छुट्टी

 श्री  ज्योतिम॑य  बसु
 :  मैं  सदन  का  तथा  मन्त्री  महोदय  का  ध्यान  सारे  देश  में

 पटसन  मिल  मालिकों  द्वारा  हजारों  पटसन  मजदूरों  की  जबरी  छुट्टी  करने  जेसे  मनमानी  कार्यवाह्दी  करने

 की  श्रोर  दिलाना  चाहता  हुं  क्योंकि  इससे  देश  में  गम्भीर  स्थिति  उत्पन्न  हो  गई  है
 ।

 हाल ही  में  कानपुर की  जे०
 Ho

 पटसन  मिल  ने  तालाबन्दी  घोषित  कर  दी  जिससे
 2000

 मजदूर  बे  रोजगार  हो  गए  हैं
 ।

 ऐसा  काम  करके  ये  75000  लोगों
 को

 पहले  ही  बेरोज़गार  बना  चुके  हैं
 ।

 वाणिज्य  eat  जे०  के०  तालाबन्दी  पर  तथा  पश्चिम  बंगाल  श्रौर  अरन्य  क्षेत्रों  में  मजदूर  के  जबरी  ऊटदी च्

 किए  जाने  के  बारे  में  वक्तव्य  दें  ।
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 झाषाढ़  29,  1899  )  पैट्रोलियम  )  विधेयक
 ey

 चाय  विधेयक

 TEA  (AMENDMENT)  BILL

 नागरिक  पति  श्रौर  सहकारिता  मंत्री  मोहन  :  मैं  चाय  संशोधन

 श्रघिनियम  1953  का  गौर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  श्रनुमति  चाहता हूं
 ।

 श्री  बसन्त  साठे  :  मेरा एक  व्यवस्था  का  प्रश्न  है  ।  श्राप  सदस्यों  को  नियम  377  के

 अन्तगंत  वक्तव्य  देने  की  ग्रन मति ्  दे  रहे  हैं  ।  मैंने  भी  न्यायाधीश  माथुर  के  त्यागपत्र  के  सम्बन्ध  में

 नियम  377  के  श्रन्तगंत  एक  नोटिस  दिया  था  लेकिन  wa  मुझे  सचिवालय  के  श्रधिकारियों  ने
 बताया है

 कि  ora  इस  विषय  मन्त्री  3.  30  बज  स्वेच्छा  से  वक्तव्य  देंगे  इस  प्रकार  हम  प्रश्न  नहीं पूछ  सकते

 यह  बात  उचित  नही ंहै  इसलिए  मेरा  निवेदन  है  कि  मुझे  नियम  377  के  श्रन्तगेंत  श्रपने  विचार  प्रगट

 करने  का  दिया  जाए  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  इसी  विषय  पर  मुझे  श्रापके  नोटिस  से  पहले  श्री  श्यामनन्दन  मिश्र  का  नोटिस

 प्राप्त  था  ।  अ्रगर  मुझे  ae  देनी  होती  तो  मैं  पहले  उन्हें  अ्रनुमति  देता  मैंने  सोचा  था  कि  मैं  बाद

 में  उन्हें  कठ अ्रपने  विचार  व्यक्त  करने  के  लिए  कहूंगा  क्योंकि  हम  केवल  एक  सदस्य  को  श्रनुमति  दे  सकते  हैं  ।

 मन्त्री  महोदय  केवल  वही  वक्तव्य  यहां  देंगे  जो  कि  वह  राज्य  सभा  में  दे  चके  हैं  ।

 श्री  सोहन  धारिया  :  मैं  चाय  झधिनियम  1953  का  गौर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को

 पुरःस्थापित  करते  की  शभ्रनूमति  देना  चाहता  पी प्

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 कि  चाय  संशोधन  श्रधिनियम  1953  का  शौर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित

 करने  की  झ्रनुमति दी  जाए  ग

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 The  motion  was  adopted

 श्री  मोहन  धारिया  :  मैं  विधेयक  पुरःस्थापित  करता  हूं  ।

 पेट्रोलियम  विधेयक

 PETROLEUM  (AMENDMENT)  BILL

 उद्योग  मन्त्री  (att  ह  मैं  पैट्रोलियम  अधिनियम  1934  का  संशोधन

 करते  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  श्रनुमति  चाहता  हूं  ।

 उपाध्यक्ष महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 पैट्रोलियम  श्रधिनियम  1934
 का

 शर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित

 करने  की  wanfa a az = दी  जाए  ह
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 Motion  Re.  Report  of  University  Grants  Commission  for
 1975-76  Asadha  20,  1899  (Saka)

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 The  motion  was  alopted

 करता  न्र  । att  जाजें  फर्नानडिस  :  मैं  विधेयक  श

 भ्नुदाम  श्रायोग  के  1975-76  के (|  riers  प्रतिवेदन  के  art  में  प्रस्ताव

 MOTION  Re.  REPORT  OF  UNIVERSITY  GRANTS  COMMISSICN  FOR  1075-:6

 fart yl  समाज  कल्याण
 प्रौर

 संस्कृति  मंत्री  प्रताप चन्द्र  चन्द्र  )
 :

 मैं  प्रस्ताव करता  हूं
 :

 कि  ag  सभा विश्वविद्यालय  श्रनुदान  श्रायोग  के  वर्ष  1975-76  के  वार्षिक  प्रतिवेदन

 जो  4  1977  को  सभा  पटल  पर  गया  विचार  करती  है  12.0

 महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुमा  :

 ्प्क्ति  ag  सभा  विश्वविद्यालय  श्रनुदान  श्रायोग  HAT  1975-76  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  पर

 जो  1977  को  सभा  पटल  पर  गया  विचार  करती है  ी

 श्री  बी०  राचेया  :  विश्वविद्यालय  प्रनदान ्  श्रायोग  का  गठन  1956  के

 नियम के  भ्रन्तगंत  किया  गया  था  ।  शिक्षा के  सम्बन्ध  में  1968  में  दोनों  सदनों ने  एक  राष्ट्रीय  नीति

 अपनाई  |  विश्वविद्यालय  स्तर  की  शिक्षा  के  सम्बन्ध  में  कहा  गया  विश्वविद्यालयों  के  विभागों

 में  इतने  ही  विद्याथियों  को  दाखिला  दिया  जाएगा  जितना  कि  बहां  का  स्टाफ  प्रच्छी  तरह  पढ़ा  सकता है

 साथ  ही  विद्यार्थियों  की  कुल  संख्या  प्रयोगशाला  तथा  श्रन्य  उपलब्ध  सुविधाओं  को  दृष्टिगत

 रखते  हुए  उसके  श्रनुरूप  की  जाएगी  |  नए  विश्वविद्यालय  बनाए  जाए  स्नातकोत्तर  शिक्षा  की  श्रोर  उचित

 ध्यान  दिया  जाए  तथा  इस  स्तर  पर  प्रशिक्षण  गनुस फ  की  AIT  भी  समूचित  ध्यान  दिया  जाए  दुर्भाग्यवश

 योजन  श्रायोग  ने  पांचवीं  योजना  के  दौरान  केवल  1200  करोड़  रुपये  की  राशि  की  स्वीकृति दी  ।  इसके

 परिणामस्वरूप  विश्वविद्यालय  श्रतुदान  श्रायोग  सभी  लक्ष्यों  को  पूरा  नहीं  कर  सका  लेकिन  जितना  भी

 काम  उसने  किया  वह  बहुत  शभ्रच्छा  किया
 ।

 विश्वविद्यालय  भ्रनुदान  श्रायोग  बनाने  का  उद्देश्य  विश्वविद्यालयों  एवं  सम्बद्ध  कालेजों  की

 गतिविधियों  में  समन्वय  स्थापित  शिक्षा  प्रणाली  में  एकरूपता  शिक्षण  मानक  स्थापित

 मानकों  का  समन्वय  करना  श्रनुसन्धान  सुविधाओं  श्रादि  में  सुधार  करना  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 माननीय  सदस्य  श्रपना  भाषण  भोजन  के  बाद  जारी  रख  सकते हैं  ।

 तत्पदइचात्‌  लोक  सभा  दो  बजे  तक  मध्याहन  भोजन  के  लिए  स्थगित  हुई  ।

 The  Lok  Sahha  then  adjourned  till  fourteen  of  the  clock.

 ee  |



 विश्वविद्यालय  प्रायोग  के  1975-76  के  वाषिक जलाई  20,  1977

 फ्रतिवेदन
 के

 बारे  में  प्रस्ताव

 भोजन  के  बाद  दो  बजकर  सिन  पर  सोक  सभा  पुनः  हुई  ।

 he  Lok  Sabha  reassenbled  after  lunch  at  five  minutes  past  fourteen  of  the  clock

 ata  fag  पाटिल  पीठासीन

 [SHRI  SONU  SINGH  PATIL  in  the  Chair]

 विदवविद्यालय  धनुदान  भ्ायोग के  1975-76 के  arias  प्रतिवेदन  के  बारे में  वतव्य  जारी

 MOTION  Re.  REPORT  OF  UNIVERSITY  GRANT  ‘COMMISSION  -FOR  1975-76.

 श्री  बी०  कई  जैसे  कि  TATE  कीठारी  गजेन्द्र  गडकर

 इत्यादि  की  नियक्तियां  की  गई  लेकिन  प्रक्रिया  अभी  सरल  नहीं  बनाई  जा  सकी  ।  यदि  श्राप  श्रांकड़े

 देखें  तो  प्रापकों  पता  लगेगा  कि  ag  1973 में  3856:  कालेजों  में  से  910  कालेज  ग्रामीण  क्षेत्रों  में

 र  शेष  शहरी  क्षेत्रों  में  थे  ।  22.  4४  लाख  प्रदेश  में  से  19.  6  लाख  कालेज  शहरी  क्षेत्र

 में  5.  2  लाख  के  प्रवेश  में  से  केवल  6  3,  000  प्रवेश  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  थे  इससे  पता  चलता  ह

 फि  हमारी  शिक्षा  शहरों  भुख  एवं  शहरों  पर  श्राघारित है
 ।

 जनता  पार्टी  ने
 भ्रपने  घोषणा  oa  में

 हू  कि  ag  ग्रामीण  ग्रामीण  क्षेत्र  में  तेजी  से  विकास  को  प्राथमिकता  देगी  कालेजों

 एवं  विश्वविद्यालयों  का  विस्तार  करते  समय  हम  od  सुनिश्चित  करना  चाहिए  ग्रामीण  क्षेत्रों

 में  भी  कालेज  wa  विश्वविद्यालय खोंले  जाएं  ताकि  wagers  को  समाप्त  किया  जा  सके  ।

 कालेजों  की  कुल  संख्या  में  से  दो  तिहाई  कालेज  संबद्ध  कालेज  तर  कुल  छात्रों

 का  70  प्रतिशत भाग  है  |  उन्हें  सरकार  से  श्रनुदान  सहायता  मिलती  है  |
 परन्तु यह

 कालेज

 FT 705 mata  जाति  एवं  अनुसूचित  जनजाति
 के  छात्रों  को  इस  पर  प्रवेश  नहीं  देते  हैं  कि  उनके

 पास  कालेज  के  व्यय  को  पूरा  करने  के  लिए  धन  नहीं  ।  सरकार को  सभी  कालेजों को  अ्रपने  हाथ  में

 लेना  चाहिए  उन्हें  केन्द्रीय  विश्वविद्यालय के  समान  समझना  चाहिए

 विश्वविद्यालय  अ्रनुदान  झायोग  ने  संबद्ध  कालेजों  में  कुप्रशासन  तंत्र  एवं  दुर्घिनियोजन  की

 शिकायतों  की  जांघ  करने  में  श्रपनी  श्रसम्थता  व्यक्त  की  है  ।  सरकार को  में  संशोधन

 करना  चाहिए  ताकि  कालेज  श्रपनी  राशि  का  दुरुपयोग
 न

 कर  सके
 ।  यदि

 किसी  कालेज में  कुप्रशासन

 ह  तो  संबंधित  विश्वविद्यालय  को  इसकी  जांच  करनी  बाहिए  ।

 उन  कालेजों म  50  प्रतिशत  छात्र  अनुसूचित  जातियों  एवं  श्रतुसुचित  जनजातियों  के  हैं  वहां

 परिणाम  निकले  हैं  श्रौर  वे  ठीक  ढंग  से  काम  कर  रहे  हैं  ।  ऐसे  मामलों  उन  कालेजों को  विश्व

 विद्यालय  भ्रनुदान  प्रायोग  के  श्राघार  पर  प्रोत्साहन  न  दिया  जाए  बल्कि इन  कालेजों  को  ale  ates

 प्रोत्साहन दिए  जाए  ।

 जहां  तक  जनजातियों  va  जनजातियों के  लिए  सीटों  के  भ्रारक्षण  का  संबंध

 श्रनुसुचित  जनजातियों  संबंधी  समिति  ने  यह  सुझाव  दिया  है  कि  सभी  संबद्ध  कालेजों  का  एवं

 लयों  का  सर्वेक्षण  कराकर  इस  बात  का  पता  लंगाया  जाए  कि  क्या विश्विद्यालय  में  नियुक्ति के  ग्रारक्षण

 के  बारे  में  सरकारी  निंदेशों  का  पालन  किया  जा  रहा  है  waar  नहीं  ।  लैकिन  विश्वविद्यालय  अनुदान

 mat  ने  संरक्षण  कराने  के  faa  कोई  विभाग गठित  नहीं  किया  ।.  एक  विभाम की  स्थापना

 की  जाए  जो  इस  बात  का  सर्वेक्षण  करे  कि  विश्वविद्यालय मार्गदर्शी  सिद्धान्तों  का  पालन  कर  रहे

 हैं  श्रथवा  नहीं  |

 परीक्षां  भ्रथाली  में  कुछ  ज परि 1८ 'रखतन  होना  चाहिएਂ  शौर
 इ

 सका  दैनक  जीवन  के  साथ  व्यवहारिक

 संबंध  जोड़ा  जाए
 ।  ade  परीक्षा  wore  दैनिक  जीवन  के  कार्यकलापों से  संबंधित  नहीं है  वह

 केवल  छात्रों  को  किताबी  शान  देती  हैं  ।
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 Motion
 re.  Report  of  University  Grants  Commission  for  1975-76

 July
 20,  1977

 जहां  तक  छात्रों  के  लिए  छात्रावास  सुविधाएं  प्रदान  करने  का  संबंध  छात्रों  को  सम्पुर्ण  देश  में
 |

 श्वास  एवं  खान  पान
 की

 सुविधा  नहीं  मिल  पाती  ।  छात्र  केन्द्रों  की  संख्या  बहुत  कम  है  ।  श्रत  क

 छात्रवासों  के  निर्माण  को  उच्च  प्राथमिकता  दी  जाए  ।

 Dr.  Marli  Manohar  Joshi  (Almora).  After  reading  the  Report  of  the  ए.८.ए  certain
 doubr’  arose  in  our  minds  about  the  role  of  commission  in  regard  to  higher  education.

 The  Commission  has  been  set  up  to  take  steps  for  promotion  and  cordination  of  university
 education  and  for  advancing  the  cause  of  higher  education.  But  what  do  we  find  in  this  report?
 It  has  been  stated  therein  that  this  year  there  has  been  an  increase  of  only  2.5  percent  in  the
 number  of  students  and  the  commission  has  expressed  their  sales  factors  over  the  fact  that  they
 have  been  able  to  restrict  the  number  of  students  going  in  for  higher  education,  [s  this  not  contrary
 to  the  objective  of  setting  up  commission?  Moreover,  the  claim  is  not  justified  by  facts.  The
 number  of  students  going  in  for  higher  education  has  in  fact  been  coming  down  since  1970-71.
 Upto  1969-70  there  was  an  increase  of  14:5  percent  every  year.  But  in  1970-71  it  came  down  to

 9  percent  and  thenit  has  gradually  come  down  to  percent.  Therefore  it  will  not  be  quite
 correct  to  say  that  the  commission  has  reduced  this  percentage  in  this  year  itself  by  taking  cer-
 tain  steps.

 The  commission  has  imposed  restrictions  on  the  opening  of  big  colleges  and  universities.

 question  is  whether  it  is  proper  to  limit  the  number  of  students  by  putting  such  restrictions?
 It  is  not  clear  from  the  report  whether  any  alternative  arrangement  has  been  made  to  divert  the

 -students  so  other  channels.  This  has  not  been  done  what  will  those  students  do  who  have  re-
 ceived  education  upto  the  secondary  stage?

 So  far  as  the  question  of  expenditure  incurred  on  the  U.G.C.  is  concerned  in  1976-77  an
 amount  of  Rs,  77°5  crore  was  given.  This  is  about  41  %  of  the  total  expenditure  being  incurred
 on  education  by  the  central  Government  ,

 The  University  Grants  Commission  has  been  a  total  failure  in  bringing  about  an  improvement
 in  the  standard  of  University  teachers  and  the  standard  of  research  and  curricula.  In  this
 Connection  Shri  Satpal  Kapur  wrote  a  letter  to  Prof.  Narul  Hassan,  which  was  placed  before  the

 panel  of  U.G.C.  during  1976.

 श्री  ज्योतिमंय  बसु :  मेरा  व्यवस्था का  प्रश्न  है  सदस्य  जिस  पत्र  का  हवाला दे  रहे हैं उसे उसे

 सभा  पटल  पर  रखा  जाए  ।  इस  सम्बन्ध  में  Tart  Teta  श्री  हुकम  सिंह  के  स्पष्ट  निर्देश  है ं।

 डा०  मुरली  मनोहर  नोशी
 :  वह  एक  श्रच्छा  सुझाव है

 |

 सभापति  महोदय  :  इस  सम्बन्ध में
 दो

 बा  ें  उठती ह
 |  एक  तो

 यह  कि  क्या  उक्त
 पत्न  का  उनके

 पास  होना उचित  है  ATT]  नहीं  दूसरे  उन्होंने  उसकी  प्रति  पहले  से  नहीं  दीਂ  इस  समय  उसे

 सभा  पटल  पर  रखने  का  TTS  करने से  कठिनाई  होगी  ।  मैं  इसके  सभा  पटल  पर  रखने  की गि ग्रनूमति

 नहीं दे  सकता  ।

 Dy.  Murli  Manohar  Joshi  :  There  can  be  no  two  opinions  in  regard  to  the  fact  that  the

 standard  of  higher  education  has  been  deteriorating  and  the  University  Grants  Commission
 has  done  nothing  except  making  the  doctorate  degree  essential  for  the  appointment  of  university

 It  will  tend  to  lower  the  standard  of  research.  A  close  look  is  necessary  to  find  out  how teachers.
 for  the  scientific  research  that  is  undertaken  at  a  great  cost,  is  in  consonance  with  the  require-
 ments  and  conditions  prevailing  in  the  country.  A  full  review  of  the  entire  system  should  be  un-

 dertaken.  The  University  Grants  Commission  should  see  that  the  higher  education  that  is  impart-
 ed  in  the  country,  is  utilised  to  solve  the  problems  of  the  country.  The  research  and  the  higher
 education  has  got  to  be  linked  with  the  pressing  problems  of  the  country.

 The  university  Grants  Commission  has  failed  so  far  to  realise  the  role  that  it  is  expected  to  play
 because  it  has  still  remained  undefined  as  to  in  which  direction  the  radical  change  should  be

 brought  about  in  our  educational  system.  Unless  the  educational  system  is  radically  changed  in

 the  right  direction  there  can  be  no  progress  in  the  country.

 The  University  Grants  Commission  has  adopted  a  very  strange  policy  in  regard  to  the  me-

 dium  of  instruction  for  higher  education.  No  efforts  have  been  made  by  the  University  Grants

 Commission  so  far  to  impart  higher  education  through  the  medium  of  regional  languages,  our

 country  could  also  produce  greatest  scientists  in  the  world.

 142



 विश्वविद्यालय  शभ्रनुदान  श्रायोग  के  1975-76  के  वाधिक
 श्राषाढ़  29,  1899

 प्रतिवेदन के  बारे  में  प्रस्ताव

 _
 The  University  Grants  Commission  paid  attention  only  to  a  few  central  universities.  Large

 One  wil! ‘amounts  of  grants  have  been  given  to  them  ignoring  the  demands  of  other  colleges.
 like  to  know  what  is  the  performance  of  Jawahar  Lal  Nehru  University  when  a  grant  of  Rs.  14
 crores  have  been  given  to  them  this  year.  The  University  Grants  Commission  has  not  inspired
 the  universities  to  discover  a  new  technique  or  technology  that  will  help  in  solving  the  problems
 faced  by  the  country.

 Students  shall  be  actively  associated  with  the  management  of  universities.  Efforts  shall  be

 made  to  seek  their  active  participation  in  the  administration  of  different  faculties  and  the  library
 in  the  universities.

 A  thorough  probe  shall  be  made  into  the  activities  and  the  performance  of  University  Grants
 Commission.  The  findings  of  the  Review  Committee  that  is  appointed  last  year  in  this  regard,  shal]
 be  placed  before  the  House.

 श्री  क्योतिमंय बसु : नियम बसु  :  नियम  118  उप-पैरा  (2)  में  स्पष्ट  लिखा  है  कि  यदि

 कोई  सदस्य  कोई  पत्न  झ्रादि  सभा  पटल पर  रखना  चाहे  तो  वह  उसे  प्रध्यक्ष  द्वार  जांच  किए  जाने

 पर  ही  रख  सकता  है  ।  इस  नियम  के  भ्रन्तगंत  श्राप  अपना  निणंय  दें  ।

 अ्रष्यक्ष  सहोदय  :  मैं  अपना  निणंय  दे  चुका  हूं  ।

 Shri  Janeswar  Mishra  (Allahabad)  :  The  report  of  the  University  Grants  Commis-
 sion  should  not  have  been  taken  up  for  discussion  because  the  Commission  is  constituted  only  last
 year  during  the  emergency.  The  Commission  is  constituted  only  of  Congressmen  or  Communists.
 This  University  Grants  Commission  should  be  immediately  reconstituted  with  persons  of  inde-

 pendent  thinking.

 It  is  said  that  during  the  last  year,  the  academic  atmosphere  is  very  much  quiet  and  it  is  an

 year  of  peace.  But  it  is  a  peace  of  graveyard,  because  most  of  the  tachers  and  students  of  inde-

 pendent  thinking  were  behind  the  bars  and  there  was  a  climateoffear  all  around.  Such  kind  of

 peace  deserved  to  be  condemned.

 It  is  our  responsibility  to  bring  about  radical  changes  in  the  present  system  of  education.
 All  legislation  that  undermined  the  democratic  structure  of  universities  should  be  scrapped  and

 especially,  the  democratic  structure  of  Aligarh  Muslim  University  should  be  restored.  On  the
 other  side,  a  legislation  shall  be  enacted  to  provide  that  no  retired  I.C.S.  or  P.C.S.  is  appointed  to
 the  post  of  Vice  Chancellor.

 The  Jawaharlal  Nehru  University  is  a  unique  institution  which  imparts  very  costly  education.
 are  250  teachers  for  1500  students.  Then  there  are  certain  professors  in  this  university  who

 are  trying  to  misrepresent  the  history  of  this  country.  Such  persons  shall  be  given  most  stringent
 punishment.  We  shall  bear  in  mind  the  fact  that  University  Grants  Commission  is  openly  giving
 assistance  to  such  an  institution  which  has  twisted  the  historical  facts.

 It  appeared  that  this  report  of  the  University  Grants  Commission  has  been  prepared
 by  people  who  are  devoid  of  any  vision  direction  or  imagination.  Itis  not  the
 object  of  university  education  to  prepare  the  students  for  appearing  in  competitive
 examinations  for  civil  services,  It  is  student  community a  great  burden  on  our
 that  they  has  to  face  two  fold  examination,  one  for  obtaining  university  degree  and  the
 ‘other  for  entering  into  services.  This  system  can  not  go  on  for  long  in  a  poor  country  like  India,
 Measures  shall  be  taken  to  save  our  students  community  from  the  rigour  sof  this  dual  system  of  exa-
 mination...  and  if  the  Government  has  to  conduct  examination  through  Public  Service  Commis-
 sion,  Railway  Service  Commission  and  Police  Service  Commission,  in  that  case  the  system  of  hol-
 ding  university  examinations  should  be  done  away  with  as  there  is  no  such  need.  The  students
 will  read  in  universities  and  whenever  post  of  collector  is  advertised,  they  will  take  examinations
 conducted  by  the  Public  Service  Commission.  The  Government  should  employ  only  those  who
 secure  higher  marks  and  save  the  youth  from  the  system  of  double  examinations.

 To-day  there  is  heavy  rush  of  admission  seeker  s  and  a  large  number  of  students  are  deprived
 of  admission  to  colleges  and  universities.  I  hope  that  under  the  new  pattern  of  education,
 which  will  be  introduced  by  the  new  University  Grants  Commission  ,  admission  to  higher  classes

 be  open  to  all  those  who  went  to  seek  it.

 Disbanded  students  unions  should  be  revived.  I  would  like  to  support  the  demand  made  by
 Dr.  Murli  Manohar  Joshi  that  students  should  be  allowed  full  participation  in  the  management
 of  universities.
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 Motion  re  Report  of  University  Grants  Commission  for  197  5-76  Asadha  29,  1899  (Saka)

 Shri  Janeswar  Mishra]
 would  like  to  urge  upon  the  Government  to  provide  meals in  the  hostels  to  students  at

 cheap  rates  and,  if  needbe,  it  should  be  subsidised.

 This  University  Grants  Commission is  just  a  while  elephant.  It  should  be  wound.up
 2110.0

 a
 new  one,  comprising  of  sound  minded  and  independent  persons  be  constituted.

 श्री
 बसंत  साठे  (sata) : :  विश्वविद्यालय  .)  श्रायोग  के  पर  बोलते  हुए

 ad  प्रथम  wad  gare  द्वारा  श्रनदान  श्रायोग  के  कमं  चारियों  पर  की  गई  टिप्पणी

 के  बारे  में  मैं  खेद..व्यकत करता  हूं  ।

 Shri  Janeswar  Mishra  Mr.  chairman,  Sir,  ona  pointoforder  [  only  said
 that  the  Ministry  of  Education  should  not  bribe  the  ‘chairman  of  the  University  Grants  Commis-
 sion  and  also  his  wife  and  the

 एसाए्डफफए  Grants  Commission  should  not  bribe  the  hon,  Minister
 of  Education.

 सभापति  महोदय
 यह  व्यवस्था का  प्रश्न  नहीं  केवल  स्पष्टीकरण हैं  ।

 sit
 iaa

 साठ
 :

 प्रतिवेदन
 पर

 बोलते
 हुए

 मैं  कहना  चाहूंगा  किं  मैं  विश्वविद्यालय  श्रनुदान
 श्रायोग  को  बधाई  देना  चाहता  हूं  क्योंकि  उसके  प्रतिवेदन  में  पहली  टिप्पणी  यंह  fe  aa  वर्ष

 विद्यालयों  और  कांलेजों  में  शांति  का  वातावरण  रहा  ate  छात्रगण  नियमित  रूप  से  कक्षा्रों  म॑  जाते

 रहे  थे  ।

 मुझे  पूरा  विश्वास है  कि  कोई  भी  शिक्षा fae  यह  नहीं  चाहेगा  कि  प्रिंसिपलों are  वाइस

 चासलरों का  घेराव  किया  जाये  ।

 विश्वविद्यालय लगभग  उपद्रव  का  घर  वन  गये  हैं  |  कया  हमारे  छात्रों  को  यही  कुछ  करना  है
 ?

 विश्वविद्यालयों में  की  श्रावश्यकता  है

 मैं  प्रतिवेदन  में  की  गई  बाद  की  टिप्पणियों  पर  एक  के  बाद  एक  पर  बोलना  चाहूंगा  भ्र

 मंत्री  महोदय  से  सुझाव  देना  चाहूंगा  ।  प्रतिवेदन  के  प्रस्तावना  श्रध्याय  में  पृष्ठ
 2

 पर  कहा  गया  है
 कि

 कांलेजों का  प्रसार  हो  गया  हैं  एक  ही  वर्ष  में  कालेजों  की  संख्या  पुर्व  संख्या  85  से  बढ़  कर  123

 हो  गई  है  ।  इसमें  गया  है  कि  17  1972  के  बाद  स्थापित  किये  गये  विश्वविद्यालयों

 प्रथवा  कालेजों  को  केन्द्रीय  सहायता  नहीं दी  जायेगी ।  इस  सबसे  हमारा  तात्पर्य  क्या  है
 ?

 क्या

 हमारा  तात्पयं  यह  है  कि  नये  कालेज न  बनें  ।  जो  छात्र  उच्च  शिक्षा  प्राप्त  करना  चाहते  हैं  वे  कहां

 जायेंग े?

 मैं  नहीं  समझता  कि  यह  स्वस्थ  स्थिति  है  ।  कालेजों  की  स्थापना  के  में  सरकार  को

 इस  प्रकार  रोड़ा  नहीं  श्रटकाना  चाहिये  ।

 इसी  संदर्भ  में  प्रतिवेदन में  10-4-  2-+-2  शिक्षा  tate
 ar  उल्लेख किया  गया  है  ।  10-2  43

 शिक्षा
 पद्धति  का  क्या  उद्देश्य था  ।  इसके  पीछे  ag  विचार  था  कि  दसवीं  कक्षा  पास  करने  के  बाद

 2
 वर्ष  पाठ्यक्रम  इस  प्रकार  का  होना  चाहिये  कि  वह  छात्रों

 को
 व्यावसायिक  क्षेत्र  में  योगदान

 दे  सके  जिससे  वे  काम  करने  लायक  नागरिक  बनें  ।  कया  श्रापके  2  के  पाठ्यक्रम  से  ऐसा  हो  रहा

 है  ?  प्रतिवेदन एक  टिप्पणी  है  कि  जिसमें  कहा  गया  है  कि  इस  2  ह  के  पाठ्यक्रम  में  वे  पर्याम्त  नयी

 पाठ्य  चर्या  अथवा  प्रशिक्षण के  लिये  कार्यक्रम की  व्यवस्था  नहीं
 पाये  हैं  जिसका  परिणाम यहूਂ  निकला

 है  कि  वे  छात्रों  के  जीवन  के  साथ  खिलवाड़  हों  रहा
 है

 इसके  ी .....<..5 5...
 2

 ब्
 के  GOTH: ~’  के

 बाद
 वे

 किसी  कांलेज  में  भी  पढ़ाई  नहीं  कर  सकते  क्योंकि  ऐसा  विधार नहीं  किया  ware
 ।  यदि

 परिवतंन करना  ही  था  तो  पूंरी  तैयारी  की  जानी  चाहिये  थी
 ।

 मैं  शिक्षा  मंत्री  कही
 कि  104243  पाठयक्रम  विचाराधीन  श्रनुरोध  करूंगा  कि  ag  इस  पर  PICK IES  करें

 ।
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 मारुति  कम्पंनियों  के  मामले  में  जांच  ara  के  रूप  में  न्याय

 जुलाई  20,  1977  मूर्ति डी  ०  एस०  माथूर  के  त्यागपत्र  के  बारे  में  वक्तव्य
 ह

 इसके  पश्चात्‌  मैं  कालेजों  के  विकास  के  ढंग  पर  बोलना  चाहूंगा  ।  प्रतिवेदन  में  पृष्ठ  3  पर

 कहा  गया  है  कि  श्रायोग  को  अ्रध्यापकों को  वेतन  के  भुगतान के  बारे में  कदाचार की  शिकायतें  मिली

 हैं  att  oar  को  इसमें  हस्तक्षेप करने  का  अझ्रधिकार  नहीं  क्या  ही  दयनीय  स्थिति  है  ?  यदि

 अध्यापकों  को  वेतन  नहीं  मिलेगा  तो  वे  भूखे  पेट  कैसे  पढ़ायेंगे  ।  मंत्री  महोदय  इस  बारे  में  विचार

 करें  चूंकि  4  संविधान  संशोधन  के  बाद  शिक्षा  को  समवर्ती  सुची  में  रखा  गया  है  इसलिये

 सरकार  कांलेजों  पर  नियन्त्रण  रख  सकती  है  ।

 एक  wea  विषय  ग्रनुसंधान  सुविधाओं  के  बारे  में  है  ।  श्राज  भारत  का  प्रौद्योगिकी  और  विज्ञान

 के  क्षेत्र  में  विश्व  में  तीसरा  स्थान  है  ।  यह  हमारे  लिये  wa  की  बात  है  ।  मैं  श्रतुरोध  करूंगा  कि

 श्रनुसंधान पर  भी  ध्यान  दिया  जाये  ।

 शिक्षा  को  क्षेत्र  प्रधान  ग्रौर  ग्राम्य-प्रधान  बनाने  के  लिये  अनुसंधान  पर  बल  दिया

 जाना  चाहिए  श्रौर  इसके  लिये  पर्याप्त  सहायता  दी  जानी  चाहिय  ताकि  हमारे  युवक  कुछ  सीमा  तक

 योग्य  बन  सकें  ।

 जहां  तक  छात्र  के  कल्याण  का  सम्बन्ध  यदि  सरकार  चाहती  कि  ग्रामीण  oral  को  उच्च

 शिक्षा  दी  जाये  तो  उसे  उनके  लिये  उचित  छात्रावास  सुविधाएं  प्रदान  करनी  होंगी  भ्रत्यथा  समाज

 के  निधन  लोग  उच्च  शिक्षा  से  वंचित  रह  जायेंगे  ।  हो  सके  तो  उन्हें  छात्रावास  में  सरकार  द्वारा  दी

 गई  सहायता  की  दरों  पर  भोजन  दिया  जाना  चाहिये  ।

 छात्रों  को  विश्वविद्यालय  के  प्रबन्ध  में  प्रतिनिधित्व  दिया  जाना  चाहिये  परन्तू  ae  प्रतिनिधित्व

 मजदूर-संघों  के  प्रतिनिधित्व  जैसा  नहीं  होना  चाहिये  ।

 परीक्षा  प्रणाली  में  सुधार  के  बारे  में  इस  प्रतिवेदन में  बताया  गया  है  कि  ने  इस

 क्षत्र  में  प्रयोग  के  लिये  18  विश्वविद्यालयों  का  चयन  किया  है  ।”  मैं  श्रतुरोध  करूंगा  कि  इस

 पहलू  पर  विशेष  बल  दें  ।

 मैं  मंत्री  महोदय  से  aaa  करना  चाहता  हूं  कि  वह  विश्वविद्यालय  शिक्षा  का  राष्ट्रीयकरण

 करने  के  प्रश्न  पर  विचार  करें  ताकि  समूचे  देश  में  एक  जैसा  पाठ्यक्रम  श्नौर  शिक्षा  का  स्तर  हो  |  छात्रों

 की  शिक्षा  का  सम्बन्ध  रोज़गार  से  नहीं  है  इसलिए  उन्हें  रोजगार  नहीं  मिलता  ।  उनमें  निराशा  है  ।

 1-28
 ्ग्ह्ा  शब्दों  के  साथ  मैं  मंत्री  महोदय  को  बधाई  देता  हूं  ।

 मारुति  कम्पनियों  के  मामले  में  जांच  श्रायोग  के  रुप  में  न्याय  मूर्ति  डी०  एस०  माथूर  के

 पत्र  के  बारे  में  वक्तव्य

 STATEMENT  RE.  RESIGNATION  OF  JUSTICE  0.  5.  MATHUR  AS  THE
 COMMISSION  OF  INQUIRY  INTO  THE  MARUTI  AFFAIRS.

 सभापति  aateg  :  मंत्री  महोदय  |

 श्री
 के०  लकप्पा

 :  :  मेरा  व्यवस्था  का  प्रश्न है  ।  नियम  372 के  ala

 जब मंत्री द्वारा  वक्तव्य  दिया  जाता  है  तो  सद  को
 प्रश्न  पूछने  की  नहीं  है  हमने  इस
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 Statement  re.  Resignation  of  Justice  D.S.  Mathur  as  the
 Commission  of  Inquiry  into  the  Maruti  Affa

 july,  20,  1977

 के०

 मामले  पर  ध्यानाकर्षण  प्रस्ताव  की  सुचना  दी  है  श्रौर  श्रध्यक्ष  महोदय  इस  मामले  पर  विचार कर  रहे
 at

 ऐसी  स्थिति  में  क्या  गृह  मंत्री  के  लिये  ऐसा  मिथ्या  वक्तव्य  देना  wl  उत्तरदायित्व से  बचना  उचित

 सभारषति
 महोदय

 :  उपाध्यक्ष  ने  इस  मामले  पर  श्रनुमति  दे  दी  है  ।

 Shri  Janeshwar  Mishra  (Allahabad):  I  would  like  to  request  you  that  when  the  hon.
 Minister  has  made  his  statement,  kindly  alow  dis  cussion  so  that  all  the  Members  colud  parti-
 Cipate.

 Mr.  Chairman  :  Those  who  have  given  in  writing  for  putting  questions  will  be  allowed:

 श्री
 वयालार  रवि

 :
 मेरा  व्यवस्था का  प्रश्न  है

 ।  इस
 मामले  पर

 राज्य
 सभा  में  बहस हो  चूकी

 है  ।  गुह  मंत्री  वतव्य  दे  रहे  हैं  (  व्यवधान )

 सभापति  महोदय :  अ्राप  बाद  में  बोल  सकते  हैं  ।  मंत्री  महोदय  |

 गृहमंत्री  (at  चरण  lag)
 :

 कुछ  सदस्यों  द्वारा  मारुति  कंपनियों  के  मामले  में  जांच  श्रायोग

 के  रूप  में  न्यायमूति  डी०  एस०  माथुर के  त्याग  पत्र  के  बारे  में  कही  गई  कुछ  बातों  की  श्रोर  मे  रा  ध्यान

 श्राकर्षित किया  गया  है  ।

 यह  कहना  सही  नहीं  है  कि  श्रायोग  द्वारा  ग्रपेक्षित  दस्तावेजों  को  गृह  मंत्रालय  द्वारा  रोक  लिया

 गया  था  सरकार  ने  किसी  प्रकार  से  झायोग  पर  प्रभाव  डालने  की  कोशिश  की  थी  ।

 हाल  में  एक  प्रकाशन  में  इलाहाबाद  उच्च  न्यायालय  के  न्यायमूर्ति  जग  मोहन  लाल  सिन्हा
 के  एक  साथी  की  इस  बात  का  परीक्षा  उल्लेख  किया  गया  था  कि  निर्णय  के  बाद  उच्चतम  न्यायालय  में

 उनकी  पदोन्नति  करदी  जायगी
 ।

 क्योंकि  इस  पर  विश्वास करने  का  कारण  था  बात  न्यायमूर्ति

 के  लिए  कही  गई
 थी  अतः

 न्यायमूर्ति  सिन्हा  से  लोक  हित  में  इस  बात  की  पुष्टि  करने  के  लिए

 श्रनुरोध किया  गया  कि  क्या  ऐसी  कोई  बात  हुई थी  ।  न्यायमूर्ति  सिन्हा  ने  इस  बात  की  तथा  श्रनुभव

 की  पुष्टि की  है  कि  न्यायमूति  माथुर  जिस  ढ़ग  से  उनको  यह  सुचना  दे  रहे  थे  उसे  साधारण  रूप  से

 भुलाया  नहीं  जा  जब न्यायमूर्ति  माथुर  के  ध्यान  में  यह  लाया
 तो  उन्होंने  इस  बात  की  पुष्टि

 की  कि  वे  न्यायधीश  सिंहा  से  मिले  थे  श्रौर  उच्चतम  न्यायालय  में  उनकी
 पदोन्नति

 के  बारे  में  कुछ

 श्रफवाहों  के  बारे  में  उनसे  बातचीत  की  किन्तु  उन्होंने  यह  मना  किया  कि  उन्होंने  यह  बात  किसी

 ऐसे  ढंग  से  कही  थी  जिस  पर  श्रापत्ति  की  जा  सके ।  न्यायमूर्ति  माथुर  ने  त्यागपत्न  जो  घटना

 उस  पर  विचार  व्यक्त  किया  है  ।  इस  घटना  के  बारे  में  जनता  में
 जो

 संदेह  प्रावश्यक

 रूप  से  उत्पन्न  उनको  ध्यान  में  रखते  हुए  न्यायमूर्ति  माथुर  का  त्यागपत्र  उचित  है
 ।

 जसा  कि  माननीय  सदस्यों  को  जानकारी  उच्चतम  न्यायालय  के  एक  सेवारत  न्यायधीश

 स्यायमूर्ति ए० ए०  सी०  गुप्त को  उन्ही  विचारार्थ  विषय  पर
 इस

 जांच  श्रायोग  का  कार्य
 सौंपा

 जा  रहा  है

 सरकार  को  समानरूप  से  माननीय  सदस्यों  की  तरह  चिन्ता  है  कि  मारुति  गरुप  के  मामलों  से  सम्बन्धित

 सच्चाई  जांच  में  पुरी  तरह  श्रानी  चाहिए
 |

 श्रापकी  अनुमति से  मैं  श्रागे  कहना  चाहूंगा कि  यद्यपि  मैंने  वे  तीनों  पत्न  जिनका  मेरे

 वक्तव्य  में  उल्लेख  किया  गया  सभा  पटल  पर  रखना  नहीं  चाहिए  तथापि  राज्य  सभा में  विपक्ष

 के  सदस्यों के  झाग्रह  पर  मैंने  तीनों  पत्रों  की  एक-एक  प्रति  राज्य  सभा  के  पर  रखी  थी  ।  मैं  लोक

 सभा  में  भी  वैसा  ही  कर  रहा  हूं  ।
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 मारुति  कम्पनियों  के  मामले  में  जांच  श्रायोग  के
 रूप

 में  न्याय

 आषाढ़  29,  1899  ala डी०  एस०  माथूर
 के

 त्यागपत्र  के  बारे  में  वक्तव्य

 Shri  Shyamnandan  Mishra  (Begusarai)  :  Mr.  Chairman,  Sir,  I  would  like  to  know
 from  the  hon.  Minister  of  Home  Affairs  as  to  what  was  the  intention  of  the  meeting  of  Shri
 Mathur  with  Shri  Jagmohan  Lal  Sinha?

 had  filed  against  Shrimati  Indira  Gandhi.
 Shri  Charan  Singh  :  The  meeting  was  about  the  election  petition  that  Shri  Raj  Narain

 श्री  वसन्त  साठे  :  श्राफ  इण्डियाਂ  में  प्रकाशित  समाचार  में  कहा  गया  हैं  कि  गृह

 मंत्रालय  कम्पनियों  के  कार्यों  से  सम्बद्ध  फाइलें  अ्रायोग  को  देने  से  श्राना-कानी  कर  रहा  था  I

 कथित  त्याग-पत्र  इस  ग्राधार  पर  था  कि  सरकार  श्रायोग  के  साथ  सहयोग  नहीं  कर  रही  थी

 श्री  चरण  सिंह  :  क्या  माननीय  सदस्य  मुझे  यह  बतायेंगे  कि  कया  न्यायमूर्ति  माथुर  का  कोई

 वक्तव्य या  पत्र  है  जिसका  श्री  स।ठे  उल्लेख  कर  रहे  हैं  थिवा  केवल  समाचार  Tal  में  उस  समाचार

 का  उल्लेख  कर  रहे  हैं  जिसका  कोई  नहीं  है  ?

 )

 श्री  समर  गुह  :  मेरा  व्यवस्था  का  प्रश्न हैं
 ।  श्री  साठे  ने  समाचारपत्र  में  प्रकाशित  समाचार

 के श्राधार पर कुछ टिप्पणियां की हैं पर  कुछ  टिप्पणियां  की  हैं  ।  मंत्री  महोदय  के  लिये  यह  बताना  कठिन  हो  जायेगा  कि  क्या  यह

 तथ्य हैं  या  नहीं  ।  राज्य  सभा  कें  सभा  पटल  पर  रखें  गयें  पत्न  सिलने  के  बाद  प्रश्न  किये  जाने  चाहिए  |

 arta  महोदय  कृपया  श्रपना  स्थान  ग्रहण  कीजिए  ।  इसमें  कोई  व्यवस्था  का  प्रश्न  नही

 श्री
 इप्रामनन्दन  मिश्र

 :  श्री  समर  गुह  ने  जो  कुछ  कहा  है  मैं  उसी  को  दोहराता  हूं  ।

 सभापति  महोदय
 :  जब  मंत्री  महोदय  वक्तव्य  दें  तो  उन्हें  पुरी  तैयारी  करके  यहां  श्राना  चाहिये  ।

 श्री  वसन्त  साठे  :  मैं  श्रपने  तके  को  समाचार  पत्न  के समाचार  पर  प्राधारित  करता  हूं  जिस  में  स्पष्ट

 कहा  गया  हैं  कि  श्री  माथुर  के  कार्यकरण  को  ह: अझपूण  प्रचार  देने  के  पक्ष  में  नहीं  थे  ।

 )

 सभापति  महोदय  :  श्री
 साठे  बोलना

 जारी  रख  |

 Chowdhry  Balbir  Singh  (Hoshiarpur)  :  On  a  point  of  order,  Sir.  The  ह  hon.Member  has
 He  should quoted  the  same  statement,  which  has  already  been  contradicted  by  the  Minister.

 give  some  other  documentary  proof.

 Mr.  Chairman  There  is  170.0  point  of  order,  Please  sit  down.

 शो  बसन्त  साठे  :  माननीय  गृह  मंत्री  का  कहना  है  कि  वह  म्यायपालिका  को  देश  में  सर्वोच्च

 सम्मान  दिलाना  चाहते  परन्तु  उन्होंने  इलाहाबाद  उच्च  नयालय  के  एक  सेवा  निवृत्त  न्यायाधीश

 के  बारे  में  यह  कह  कर  कि  उन्होंने  तथ्यों  की  जांच  किये  बिना  गैर-जिम्मेदाराना  वक्तव्य  दिया

 अपने  कथन
 के

 विरुद्ध  कार्य  किया  उन्होंने  अपने  वक्तव्य  में  कहा  है  कि  जब  न्यायमूर्ति  माथुर  से

 पूछा
 गया

 तो  उन्होंने इस  बात  की  पुष्टि  की  थी  कि  वह  न्यायाधीश  सिन्हा  से  मिले  थे  ate  उच्चतम

 न्यायालथ  में  उनकी  नियुक्ति  सम्बन्धी  से  उन्हें  अवगत  कराया  इस  कथन  के  बाद  यह

 कहना  कि  इस  घटना  से  जनता  के  मन  में  कुछ  सन्देह  हो  सकता  उन  पर  श्रांक्षेप  करना  मैं
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 Statement  re.  Resignation  of  Justice  D.S.  Mathur  as  the  Commission

 of
 Inquiry  into  the  Maruti  Affairs.  Asadha  29,  1899  (Saka)

 श्री  वसन्त  साठे

 जानना
 चाहता  हं  कि  उनका  त्यागपत्र  स्वीकार  किये  जाने  के  क्या  कारण  हैं  ?  यदि  माननीय  मंत्री

 mat  वक्तव्य  पर  ध्यान  दें  तो  न्यायाधीश  माथुर  के  व्यवहार  के  बारे  में  कुछ  कहना  न्यायपालिका के

 सम्मान के  अनुकूल  नहीं

 श्री चरण  fag:  श्री  साठे का  कथन  एक  दैनिक  समाचार  पत्न  में  प्रकाशित  समाचार पर

 aaa  उस  समाचार  में  कोई  तथ्य  नहीं  है  तथा  न  ही  संवाददाता  ने  यह  कहा  है  कि  उन्होंने

 श्री  माथुर  श्रथवा  किसी  अरन्य  जिम्मेदार  व्यक्ति  से  बातचीत  की  यह  उनकी  कल्पना की  हीਂ

 उड़ान  है  ।

 माननीय  सदस्य  ने  एक  बात  यह  कही  है  कि  मैंने  श्री  माथुर  पर  श्राक्षेप  किये  हैं  इसमें भीਂ

 कोई  तथ्य  नहीं  है  वास्तव  में  मैं  वही  शब्द  फिर  दोहरा  सकता  मैंने  प्रपने  वक्तव्य  में  कहा  है  »

 माथुर  पे अपने  याग  पत्न  में  श्रपनी बात  कही  इस  घटना के  बारे

 में  जनता  में  gravy  रूप  से  पैदा  होने  वाले  सन्देहों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  न्यायाधीश

 माथुर
 का

 त्यागपत्न  सही  समझा  गया  ।''

 अब  जनता  श्री  माथुर  शौर  श्री  सिन्हा  के  कथन  की  तुलना  करेगी  बुद्धिजीवियों  तथा

 Ta  पढ़ने  वालों  के  मन  में  यह  सन्देह  हो  नाथेगा  कि  कौन  सा  कथन  सही  है  ।  यह  स्थिति पैदा  हों

 सकती  थी  जो  कि  सरकार  के  लिए  एक  संकोचपुूर्ण  स्थिति  होती  ।  रत  उनसे  बात-चीत  के  दौरान

 मैंने  यह  सुझाव  दिया  था  कि  मेरी  स्थिति  संकोचपूर्ण हो  सकती  परन्तु  उन्होंने
 मेरा

 संकेत  नहीं

 समझा ।  फिर  मैंने  न्यायाधीश  सिन्हा  को  श्री  कुलदीप नैयर  द्वारा  लिखित  पुस्तक

 में  दी  हुई  बातों  का  हवाला  देते  हुए  एक  पत्र  लिखा  था  |

 उस  पत्न  के  उत्तर  में  न्यायाधीश सिन्हा  ने  एक  लम्बा पत्र  लिखा  है  जिसमें  उन्होंने  23

 1975  को  न्यायाधीश  माथुर  के  साथ  हुई  श्रपनी  बातचीत  का  ब्यौरा  दिया
 फिर

 मैंने  श्री  सिन्हा

 का  वह  पत्र  श्री  माथुर  को  भेजा  था  तथा  श्री  माथुर  ने  अपने  उत्तर  में
 अरपना  त्यागपत्र  भेज  दिया

 ।

 श्री  salar  aq  :  यह  अच्छी  बात  है  कि  गृह  मंत्री
 ने

 न्यायाधीश

 माथुर  की  सत्यनिष्ठा  की  न्यायाधीश  सिन्हा  से  पुष्टि  कराने  का  कष्ट  किया
 ।  परन्तु मैं  श्रपने  ढंग  से

 उनसे  इस  बारे  में  पुष्टि  कराना  चाहता  हुं  pte **

 श्री  वी०  शंकरानन्द  :  वह  किस  आधार  पर  ये  सब  श्राक्षेप  लगा  रहे  हैं
 ?  .  .

 )

 श्री  ज्योतिर्मय  बस  श्रापने  उन्हें  20  मिनट  तक  बोलने
 का  समय

 दिया  है  je ee

 श्री  बसन्त  साठे  :  मेरा व्यवस्था का  प्रश्न  है  ।

 श्रों  ज्योतिमंथ  व्यवस्था
 का  कोई  प्रश्न  नहीं  है

 ।

 सभापति  महोदय :  जब  श्राप  ने  व्यवस्था  का  प्रश्न
 उठाया

 तो  मैंने  श्रापकी
 बात  सुनी

 इसी  तरह  मैंने  उनको
 भी  मौका  दिया काणा

 extent  पीठ  के  श्रादेशानुसार  कार्यवाही-वृत्तान्त  से  निकाल  दिया  गया  ।

 *#*+#Expunged
 as  ordered  by  chair,
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 मारुति  कम्पनियों  के  मामले  में  जांच  श्रायोग  के  रुप  में  न्यायमूर्ति

 जुलाई  20,  1977  डी०  एस०  माथ्र  के  त्यागपत्र  के  बारे  में  वक्तव्य

 श्री  बसन्त  साठे  :  नियम  353  में  कहा  गया
 है

 ——

 सदस्य  द्वारा  किसी  व्यक्ति  के  विरुद्ध  मानहानिकारक  या  अपराधारोपक  स्वरूप

 का  HAT  नहीं  लगाया  जायेगा  जब  तक  कि  सदस्य  श्रध्यक्ष  को  तथा  सम्बन्धित

 मंत्री  को  भी  पूर्व  सूचना
 न

 दे
 दी  हो  जिस  से  कि  मंत्री  उत्तर  के

 प्रयोजन
 के  लिए

 विषय  की  जांच  कर

 परन्तु  अध्यक्ष  किसी  भी  समय  किसी  सदस्य  को  ऐसा  श्रारोप  लगाने  से  प्रतिसिद्ध

 कर  सकेगा  यदि  उसकी  राय  हो  कि  ऐसा  शआ्रारोप  सभा  की  गरिमा  के  विरुद्ध है  या

 ऐसा  श्रारोप  लगाने  से  कोई  लोक  हित  सिद्ध  नहीं  होता
 1.0

 अब  श्रापकी  wants  लिये  बिना  तथा  झपको  बताये  बिना  श्रीमती  माथुर  ate  श्री

 मती  सिन्हा  के  विरुद्ध  श्रारोप  लगाये  गये  नियम  380
 के

 .

 श्री  ज्योतिमंध ब्र्सु चके  वे  घड़ियाल के  श्रांसू  बहा रहे  हैं  ?

 सभापति  मद  श्री  ज्योतिमंय  बस
 मुझे  खेद  के  साथ  कहना  पढ़

 है  कि  ग्रापका

 व्यवहार उचित  नहीं  है

 श्री  ज्योतिमेथ बसु  :  जो  चाहें  यह  व्यवस्था का  प्रश्न  नहीं  है

 The  Minister  of  Health  and  Family,  Welfare  (Shri  Raj  Narain)  My  humble  submis-
 sion  is  that  the  Chair  should  not  lose  temper.

 Mr.  Chairman  I  have  to  maintain  the  decorum  and  dignity  of  the  House.  The  hon
 Member  who  is  raising  a  point  of  order  had  not  finished  his  speech.  He  should  not  be  interrupt-
 ed  like  this.

 श्री  ज्योतिमंथ  बसु  :  मैं  उनके  व्यवस्था  के  प्रश्न  के  बारे  में  कुछ  कहना  चाहता  हुं  ।

 सभापति  महोदय  :  उन्होंने  प्रभी  अपनी  बात  पुरी  नहीं  की

 श्रीं  बसन्त  साठे  :  श्राप  बाद  में  कह  सकते  हैं  ।

 जब  ऐसी  टिप्पणियां  की  तो  नियम  380  में  उल्लिखित  है  :--

 अध्यक्ष  की  राय  हो  कि  वाद-विवाद  में  कोई  ऐसा  शब्द  या  ऐसे  शब्द  प्रयुक्त  किये

 गये  हैं  जो  मानहानि  करने  वाले  या  अधिष्ट  या  श्रसंसदीय  या  अभद्र  तो

 स्वविवेक
 से  arte दे  सकेगा  कि  ऐसा  शब्द  या  ऐसे  शब्द  सभा  की  कार्यवाही से

 निकाल दिये  जायें  प्

 मेद  नद

 सहोदय :
 मैं  श्री  साठे  के  व्यवस्था  के  प्रश्न  को  स्वीकार  करता  नियम  353

 बिलकुल  स्पष्ट  है  उन्होंने  जो  टिप्पणियां  की  हैं  उनको  कार्यवाही-वृत्तान्त  से  निकाल  दिया  जाये  ।

 ( saaeqt ) )
 कल  ee

 **अ्रध्पक्ष  पीठ  के  ्रादेशानुसार  कार्यवाही-वृत्तान्त
 से  निकाल  दिया  गया

 **Expunged  as  ordered  by  Chiar

 149



 Statement  re.  Resignation  of  Justice  D.S,  Mathur  छ्  the
 Cbmmission  of  Inquiry  into  Maruti  Affairs.  July  20,  1977

 इस्पात  और  खान  मंत्री  बीज  पटनायक  सभापति  श्री  ज्योतिमंय  बसु  ने

 गृह  मंत्री  से  एक  प्रश्न  पूछा  यह  बतांना  गृह  मंत्री
 का

 कार्य  है  कि  उनका  कहना  सही  है  अथवा
 नहीं  ।

 सभापति  महोदय :  श्री  साठे  ने  यह  बात  उठाई  है  कि  श्रनुमति  ली  गई  थी  अथवा
 नहीं

 उन्होंने  नियम  353  के  अधीन  ग्रध्यक्ष  को  नहीं  लिखा  था  ।  यह  बिल्कुल  स्पष्ठ  है  कि  किसी  के  freq

 कोई  अरोप  लगाने  से  पहले  उन्हें  पत्र  लिखना  चाहिए  था  उन्होंने  अध्यक्ष  को  तथा  मंत्री  को  भी  पत्र

 लिखना  चाहिए  जो  उन्होंने  नहीं  लिखा  ।  इसलिए  मैं  प्रनमति  नहीं  दे  सकता

 Shri  Raj  Narain  :  Mr.  Chairman  Sir,  Can  you  quote  May’s  Parliamentary  Practice  tha
 an  hon-Member  is  required  to  seek  permission  in  for  making  a  reference,  while  asking  a  question

 Mr.  Chairman  Mr.  Raj  Narain,  he  has  got  the  right  to  seek  clarification  about  what  ever
 has  been  said  by  the  Minister  But  he  has  gone  beyond  that

 श्री  ज्योतिमंयबतु  :  मैं  श्रध्यक्षपीठ  की  श्रनुमति  से  गृह  मंत्री  से  एक  स्पष्ट  प्रश्न  पूछना

 चाहता  हूं  क्या  यह  सच  है  कि  क्या  गह  मंत्री  ने  उस  न्यायाधीश  की  सत्यनिष्ठा  पुष्टि  कराने

 के  जिसे  इतना  महत्वपूर्णकार्य  सौंपा  war  न्यायाधीश  जे०  एल ०  एम०  सिन्हा  को  लिखा

 क्या  श्री  सिन्हा  ने  दिनांक  9-7-77 के  अपने  पत्र  में  लिखा है  कि  23  मई  1975  को

 10-30  म०प०  के  बाद  श्रीमती  माथुर  श्री  एम०  एल०  सिन्हा के  घर  झाई थीं । क्या थीं  ।  क्या  श्री  सिन्हा

 ने  भ्रपने  पत्र  में  इस  बात  की  पुष्टि  की  है  कि  निर्णय  की  घोषणा  से  20  दिन  पहले  23  75

 को  श्रीमती  माथर  श्री  सिन्हा  के  घर  झाई  थीं**

 एक  माननीय  सदस्य  :  उन्हें  प्रश्न  पुछने  दीजिये  |

 श्री  wartana  बसत  :  मेरी  जानकारी  यह  है  कि  श्रीमती  माथर  श्री  सिन्हा  के  घर  झाई  थीं  ।

 मंत्री  महोदय  इसकी  पुष्टि  अथवा  खण्डन  कर  सकते  हैं

 श्री  रवि  :  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  यह  सारी  घटना  किस  प्रकार  घटी  ग्रौर  श्री

 ने  त्याग-पत्र  क्यों  दिया ?  न्याय  मंत्री  ने  श्री  सिन्हा  से  बातचीत  की  शौर  गृह  मंत्री  ने  श्री

 माथर  से  वार्तालाप  किया  श्रौर  ca  भी  मझे  ऐसा  लगता  है  कि  गह  मंत्री  ने  श्रीं  माथुर  को

 इस्तीफा  देने  के  लिये  मजबर  किया  ।  मैं  इस  बारे  में  गह  मंत्री  से  स्पष्टीकरण  चाहता  हूं  ।  इस

 संसद  के  सदस्य  ak  देशवासी  सभी  यह  जानने  के  इच्छुक  हैं  ।

 श्री  चरण  सिंह  मैंने श्री  माथुर को  बताया  था  कि  दिल्ली  में
 और

 इस  सभा  के  सदस्यों  में

 एक  अफवाह फैल  रही  मैंने  उन्हें  यह  भी  बताया  कि  एक  जाने-माने  पत्रकार  ने  एक  पुस्तक  लिखी

 है  जिसमें यह  कथन  है  कुछ  लोग  इस  कथन  पर  विश्वास  कर  सकते  मैंने  इस  पुस्तक को  नहीं

 कुछ  मित्रो ंने  इस  पुस्तक  के  कुछ  वाक्यों  के  बारे  में  मुझे  बताया
 ।  इसलिये मैंने  श्री  माथुर

 को  बताया  कि  इस  पुस्तक  में  कहीं  गई  बातें  सच
 हों

 या  गलत  लेकिन  इनसे  उन्हें  न कैनन प्रौर  सरकार  कौ  भी

 परेशानी

 हो

 सकती  हैं

 ।  उन्होंने  कहा  fe  वे  जांच  मैंने  बातचीत  के
 दौरान  भी  उनसे इन

 *नअध्यक्षपीठ  के  ग्रादेशनुसार  कार्यवाही  वृत्तान्त  से  निकाल  दिया  गया  ।

 **Expunged  as  ordered  by  chair.
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 मारुति  कम्पनियों  के  मामलें  में  जांच  श्रायोग  के  रूप  में  न्यायमूर्ति

 ग्राषाढ़  29,  1899  )
 डी०  एस०  माथूर  के  त्यागपत्र  के  बारे  में  वक्तव्य

 सब  बातों  का  farm  लेकिन  उन्होंने  मेरा  इशारा  नहीं  समझा  ।  उन्होंने  कहा  कि  यह  सब

 निराधार  यदि  यह  प्रश्न  इस  सभा  में  उठाया  गया  तो  वह  श्रध्यक्ष  को  पत्र  लिखेंगे  और  तब

 हम  श्रध्यक्ष  महोदय  से  कहेंगे  कि  वह  उस  पत्न  को  सभा  में  पढ़कर  सुनायें  |

 फिर  मैंने  न्यायमूर्ति  सिन्हा  को  पत्र  लिखा  ।  न्यायमूर्ति  सिन्हा  ने  जवाब  में  मुझे  लम्बा

 पत्न  लिखा  जो  इस  समय  सदस्यों  के  समक्ष  प्रस्तुत है
 ।  श्री  माथुर  को  मैंने  जो  पत्र  लिखा  था  उसके  कुछ

 aa  मैंने  उन्हें  बताये  जो  सही  थे  ।  उन्होंने  झपना  दे  दिया  ।

 घी  सी०  के  ०
 चन्द्रप्पन  :  इस  श्रायोग  की  नियुक्ति  के  सम्बन्ध  में  कुछ  गड़बड़  पहले  तो

 main  की  नियुक्ति  काफी  देरी  से  फिर  न्यायमूर्ति  खन्ना  को  इसके  लिये  नियुक्त  किया  गया  ।

 ब  श्री  भाथुर  ने  त्याग-पत्र  दे  दिया  wa  चूंक़ि  एक  ्रौर  न्यायाधीश  इस  मामले  की  जांच  करेंगे

 इसलिये  इसमें  ate  भी  देर  लगेगी  |

 मंत्री  महोदय  ने  पुस्तक़  में  छपी  feate  के  आधार  पर  एक  बात  कही  परन्तु  त्र  दो

 दिन  बाद  श्राफ  इंडियाਂ  में  इस  सम्बन्ध  में  समाचार  छपा  तो  उन्होंने  एकदम  दूसरी  बात  कही  |

 उन्होंने  पुस्तक  में  छपी  रिपो  का  पहले  ही  खण्डन  क्यों  नहीं  किया  ?  फिर  उन्होंने  समाचार  पत्र  में

 छपे  समाचार  का  उसी  दिन  खण्डन  क्यों  नहीं  किया ?

 Shri.Charan  Singh  :  The  news  appeared  in  the  press  oniy  yesterday  and  we  repudiated
 it  in  Rajya  Sabha  yesterday  itself.

 श्री  लक्षप्पा
 :

 जब  न्यायमूर्ति  माथुर  को  frat  किया  गथा  तो  उन्होंने  कहा  कि  गृह

 मंत्रालय  मारुति  के  म।मलों  alae  फाइल  को  उन्हें  नहीं  देना  त्र  इस  प्रकार  श्रायोग

 पूर्वक  कार्य  नहीं  कर  सकता  ।  इस  वक्तव्य  के  जो  में  छपा  कया  रहस्य  है  ?

 ्रायोग  के  कार्य  में  यह  हस्तक्षेप  क्यों  किया  गया  ?  श्री  माथुर  ने  कौन  से  दस्तावेज  मांगे  थे  ?

 शो  ata  सिह  न्यायमूर्ति  माथुर  ने  ऐसे  कोई  भी  दस्तावेज़  नहीं  मांगे  जो  उन्हें  नहीं  दिये

 जो  ऐसा  कहते  हैं  वे  गलतबयानी  कर  रह ेहे  |

 Shri  Madhu  Limaye  o  A  conspiracy  is  being  hatched to  malign  the  Home  Minister
 and  the  Janta  Party  Government,  ever  since  he  announced  his  decision  to  conduct  enquiries
 into  the  Maruti  affairs  and  the  emergency  excesses.  Wili  the  Hon’ble  Home  Minister  conduct
 an  enquiry  to  find  out  as  to  who  are  the  persons  hatching  this  sort  of  conspiracy  and:  expose
 them?

 Shri  Charan  Singh :  At  the  moment,  I  can  say.that  the  Government  will  look  into  it.

 Shri  Kanwar  Lal  Gupta  (Delhi  Sadar)  :  Ever  since  the  Hon’ble  Home  Minister
 announced  the  appointment  of  Commissions,  an  impression.  is  being  created  that  this.  Govern-
 ment  is  very  soft.  Will  he  assume  the  House  that  no  leniency  will  be  shown  towards  the  persons-
 found  guilty  and  take  action  to  dispel  the  said  impression  from  the  minds  of  the

 people,
 Shri  Charan  Singh  :  The  principles  of  national  that  the  other  party  should

 be  given  opportunity  of  defence.  As  such,  we  shall  not.  put  anybody  behind  the  bars  withoutr
 prosecuting  him  and  giving  him  opportunity  to  explain  his  position,  be  he  the  greatest  traitor.
 The  due  process  of  law  do  take  time  and  we  must  have  patience.

 Shri  Janeshwar  Mishra  (Allahabad)  :  May  I  know  Home  Ministry  has
 come  into  the  possession  of  aJl  the  papers  pertaining  to  Maruti  affairs?  A  rumour  has  been  setr
 afloat  that  maay  important  papers  had  been  burnt  at  the  residence  of  the  former  Prime  Ministe.
 Will  the  Hon’ble  Minister  throw  light  on  this  rumour?



 Motion  re.  Report  of  University  Grants  Commission  for  1975-76  Asadha  29,  1899  (Saka)

 Shri  Charan  Singh  :  I  have  not  made  any  enquiry  into  this  matter.  I  have  also  not  re-
 ceived  any  report  from  the  police  to  this  effect.  I  do  not  know  the  extent  of  truth  111  this  hearsay: C.B.I.  had,  of  course  searched  the
 documents.

 premises  of  Maruti
 factory.

 They  must  have  seized  certain

 श्रनुदान  झायोग  के  1975-76  के  वाधिक  प्रदिवेदन  के  बारे  में  प्रस्ताव--जारी

 MOTION  Re.  REPORT  OF  UNIVERSITY  GRANTS  COMMISSION  FOR

 Shri  Harikesh  Bahadur  (  Gorakhpur  University  Grants  Commission  should  be  re-
 structured  with  a  view  to  including  eminent  educationists  and  scholars  in  it.  There  are  complaints

 He  should of  favouritism  against  the  present  Chairman  of  University  Grants  Commission.
 be  replaced.

 Government  must  ensure  that  only  educationists  and  eminent  scholars  are  appointed  Vice-
 Chancellors  of  Universities.  Retired  judges  and  bureaucrats  should  not  be  appointed  as  Vice-
 Chancellors.

 As  regards  engineering  education,  the  present  system  needs  modification.  We  have
 thousands  of  unemployed  engineers  in  our  country  at  present.  The  engineering  courses  should
 be  so  artanged  that  no  personremains  unemployed  after  he  has  received  a  specialised  education.

 The  number  of  scholarships  should  be  increased  so  as  to  enable  the  poor  but  meritorius  stu-
 dents  to  continue  their  higher  education.

 Government  must  constitute  a  National  Education  Commission  to  regulate  the  appointment
 of  teachers  in  all  our  universities.  Examination  for  the  appointment  of  teachers  in  our  colleges
 and  universities  should  be  conducted  at  national  level  through  that  Commission  only.  If  this

 system  is  introduced,  it  will  go  a  long  way  in  getting  able  and  competent  men  appointed  to  our
 colleges  and  universities.

 We  must  provide  more  facilities  and  amenities  to  our  teaching  staff.  Their  salaries  should
 beincreased.  Atpresent  competent  persons  are  not  attracted  to  this  profession  because  a  teacher
 does  not  command  social  status  and  he  is  poorly  paid.  In  order  to  see  that  able  and  competent
 persons  are  attracted  to  this  profession,  their  service  conditions  should  be  improved.

 The  present  examination  system  needs  to  be  changed.  The  system  of  annual  examination
 should  be  replaced  by  the  method  of  monthly  tests  so  that  the  students  have  to  be  regular  in  their
 studies  aud  can  possess  a  thorough  knowledge  of  the  subjects  under  study.

 The  Gajendragadker  Commission  has  recommended  students  participation  in  the  gover-
 nance  of  the  Universities  and  colleges.  Government  should  see  that  this  recommendation is
 implemented  in  spirit  and  in  letter.  Students  must  get  representation  in  all  the  bodies  of  the

 university  like  senate,  syndicate,  academic  council  and  executive  council  etc.

 More  and  more  colleges  should  be  established  in  rural  areas  so  that,  students  belonging  to

 villages  may  not  find  any  difficulty  in  pursuing  higher  education.

 There  have  been  many  instances  of  corruption  and  irregularities  in  Banaras  Hindu  University
 at  the  time  of  Dr.  K.L.  Shrimali.  Government  must  institute  a  probe  into  all  those  affairs  and
 those  who  are  found  guilty  should  be  brought  to  book.

 Government  must  provide  adequate  hostel  accommodation  in  Gorakhpur  University.  Be-

 sides,  research  fellowships  must  be  started  in  that  University.

 Indian  Council  of  Agricultural  Research  is  under  Agriculture  Ministry..  There  is  much  mis-
 management  there  and  as  a  result  thereof  the  rescarch  officers  and  staff  are  aggrieved  and  dis-

 countented.  I  will  urge  upon  the  Hon’ble  Minister  that  this  Council  should  be  brought  under
 the  Minlutry  of  education  and  its  affairs  should  be  looked  into  and  improved.

 Shri  Sheo  Narain  (Basti)  :  The  present  education  system  of  our  country  needs  over-"

 hauling.  The  present  discrimination  between  Harijan  and  non-Harijan  must  be  removed.
 Educatioi:  must  be  made  free  for  all.  Our  education  Minister  should  pay  special  attention  to-

 wards  th.  manifesto  of  Janta  Party.

 There  are  serious  charges  against  the  present  chairman  of  University  Grants  Commission.

 He  shoub  |  be  replaced  with  any  Harijan  Chairman.
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 जलाई  20  1977  क्श्विविद्यालय  श्रनदान  आयोग  के  1975-76  के  वार्षिक

 प्रतिवेदन के  बारे  में  प्रस्ताव

 —

 Government  must  establish  rural  universities  in  quite  and  peaceful  surroundings  of  the  rural
 areas  on  the  lines  of  Nalanda  University.  Efforts  should  be  made  to  establish  Universities  for
 women.

 The  functioning  of  Delhi  University  is  far  from  satisfactory.  The  present  Vice-Chancellor
 vho  is  responsible  for  mis-management  must  be  replaced

 «Government  must  come  forward  and  extend  necessary  assistance  to  this  institution.
 There is  an  educational  institute  at  Tirupati  which is  in  private  hands.  It  needs  assistance,

 It  is  matter  of  great  rezret  that  people  in  India  support  English  and  oppose  Hindi  I  wonder

 why  Hindi  is  opposed  inspite  of  the  fact  that  it  is  an  official  language  of  India

 *ottqat  विभ  घोष  गोस्वामी  )  विश्वविद्यालय प्रायोग  ने  इस  प्रतिवेदन  में

 केवल  पांच  वर्षीय  योजना  में  अ्रपनाई  गई  नीति  को  ही  दोहराया  गया  है  श्रौर  यह  ब  ताया  गया  है  कि

 HS  किया  गया  ह  श्ौर  उस  नीति
 के

 ware  कया  कुछ  किया  जाना  है
 |

 प्रस्तुत  प्रतिवेदन  में  कहा  गया  है  कि  भ्रायोग  विश्वविद्यालयों  are  कालेजों को  नियमित  रूप

 से  बढ़ावा देने  पर  जोर  देता  रहा  है  ताकि  वत  मान  संस्थानों  को  सुगठित  करके  स्तर  को  ऊंचा  उठाया  जा

 सके  यह  कल्पना  कर  ली  गई  है  कि  देश  में  शिक्षा  का  पर्याप्त  तथा  श्रादर्श  स्तर  तक  प्रचार  हो  चका  ह  ।

 अरब  गायोग  शिक्षा  के  स्तर  को  ऊंचा  उठाने  की  ध्यान  देगा  ।  विचार  यह  है  कि  कम  संख्या  में  विद्याथियों

 को  बेहतर  शिक्षा  दी  जाएगी  ।  प्रश्न  यह  है  कि  क्या  हम  उच्चतर  शिक्षा  के  लिए  wry  वाले  विद्यारधियों

 के  सम्बन्ध  में  ए  करूप  नीति  रहे  हैं  परन्तु  ऐसा  नहीं  हो  रहा  ।  कुल  4058  कालेजों में  से  केवल

 407  कलेजों  में  बे  उतर  प्रौ  सुधरी  हुई  शिक्षा  काय  क्रम  को  चलाया  जा  रहा  है  |  भ्र्थात्‌ कुल कुल  10 प्रतिशत

 कालेजों  में  यह  कार्यक्रम  चलाया  ज़ा  रहा  है  |

 सामाजिक  न्याय  का  भी  उल्लेख  किया  गया  है  ।  सामाजिक  न्याय  से  सरकार  का  अभिप्राय

 agate  जातियों  तथा  maar aT  जन  जातियों  के  लगभग  50  छात्रों  को  श्रतिरिक्त  सुविधाएं  arte

 देना  ait  पिछड़े  क्षेत्रों  में  कुछ  Fes  खोलना  है  ।  सरकार  का  सामाजिक न्याय  यहीं  तक  सीमित है

 शर  वह  समझती  है  कि  उसका  कतंव्य  पुरा  हो  गया  है  ।

 विश्वविद्यालय  wat  श्रायोग  के  प्रतिवेदन  में  कहा  गया  है  कि  उच्च  शिक्षा  प्राप्त  करने  वाले

 विद्याथियों  की  प्रतिशतता  में  कमी  हो  रही  है  ।  परन्तु  श्र।ायोग  द्वारा  चलाए  गए  समेकि  ।  कार्यक्रम से

 पहल  ही  यह  प् ब्या  कम  होंने  लगी  थी  ।  मन्त्रालय  के  प्रतिवेदन  में  इसका  कारण

 कारण  बताया गया  है  ।  के  प्रतिवेंदन  में  कहा  गया  है  कि  यह  कमी  शिक्षा  ale

 के  कारण हुई  है  ।  हमारे  विचार  से  यह  कमी  लोगों  की  वास्तविक  श्राय  में  लगातार  कमी  के  फलस्वरूप

 हुई  इसके  फलस्वरूप शिक्षा  व्यय  में  कमी  हुई  है  और  wa  कम  संख्या  में  बच्चे  शिक्षा  प्राप्त  करने

 जाते हैं  ।  शिक्षित
 बेरोजगारों

 की  संख्या
 40

 लाख  से  ऊपर  होने  के  कारण  डिग्रियों  का  मूल्य  कम

 हो  गयाह  इसलिए अब  कम  संख्या  में  छात्र  स्नातक  स्तर  की  शिक्षा के  लिए  ar  तीसरे

 शिक्षा  पर  सरकारी
 प्रौर

 श्रनुदान  में  वास्तविक  में  कमी  हुई  इस  कारण भी  प्ररि

 छात्र  कम  हो  गया  है  प्रौर  कम  छात्रों  के  लिए  शिक्षा की
 व्यवस्था

 हो

 रही  ny

 बंगला  में  दिए  गए  भाषण  के  ग्रेजी  अनुवाद  का  संक्िप्त  रुपान्तर
 *Summerisee.  cranélated  ‘version  based  on  English  translation  of  the  speech  deliverea in
 Bengali.
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 Motion  re.  Report  of  University  Grants  Commission  CA
 बणा

 tor
 ad

 /%
 i  re  ee  ee  July

 20,  1977 .
 ee

 Estat
 विभाघोष  गोस्वामी

 विश्वविद्यालय  श्रनुदान  श्रायोग  के  प्रतिवेदन  में  कहा  है  कि  चिकित्सा  शौर

 विज्ञान  सम्बन्धी  शिक्षा  के  क्षेत्र  में  बहुत  थोड़ी  कमी  श्राई  है  ।  यदि  हम  पिछले  प्रतिवेदन  देखें तो  पता

 चलेगा कि  यह
 कमी

 हर  वर्ष  arts  |
 केवल  विधि

 श्रौर  वाणिज्य
 क्षेत्र

 में  निश्चय ही  afa  हुई  है  ।

 प्रश्न  यह  उठता  हूं  कि  श्रपने  देश  की  श्राधिक  स्थिति  को  ध्यान  में  रखते  हुए  क्या  हमें  उत्पादन  करने  वाले

 कुशल  व्यक्ति  चाहिए  या  नौकरी  करने  वाले  कुशल  व्यक्ति  चाहिए  ।  हम  उत्पादन बड़ाना  चाहते  हैं

 या  सेवाएं ?  वततंमान  प्रतिवेदन  में  इस  a.  में  कोई  उल्लेख  नहीं  किया  ae  न  ही  इस  समस्या का

 समाधान  बताया  गया  है  ।  इस  बात  पर  भी  विचार  किया  चाहिए  fe  हमारे  17 प्रतिशत से

 अधिक  इंजी  नियर  विदेशों  में  रह  रहे  हैं  ।  झाई  oF o@t  के  ee  विद्यार्थी-बड़ी  संख्या  में  नौकरी  की

 तलाश में  बाहर  रहे  हैं  ।

 इन  परिस्थितियों  में  शिक्षा
 को

 समेकित  करने  का  तात्पर्य  यही  हो  सकता  हैं  कि  हम  भ्रमीर

 व्यक्तियों  के  लिए  ही  शिक्षा
 की

 सुविधाएं  बड़ा  रहे  हैं  उधर  गरीबों  के  लिए  शिक्षा  सुविधाओं में  कमी

 हो  रही  है  उपयोगी  की  ares  लेकर  शिक्षा  को  सीमित  किया  जा  रहा  हमें यह  भी  याद

 रखना  चाहिये  कि  ह  प्रतिशत से  भी  श्रधिक  कालेज  गेर-सरकारी हैं  अधिकांश ऐसे  काले  ज  श्रपने  श्राप

 को  उपयोगी  संस्थान  नहीं  बना  सकेंगे  प्रौर  इस प्रकार  सरकारी  सहाय  चि  वंचित  रह  जाएंगे  ।  मेरी

 मांग यह  है  कि  सरकार को  इन  सभी  कालेजों  को  अपने  हाथ  में  ले  लेना  चाहिए  पौर  सरकार  को  इन  कालेजों

 की  जिम्मेदारी भ  उपर  लेनी  चाहिए  |

 इस देश में  70  प्रतिशत लोग  ware  हैं  ।  प्राथमिक  श्रौर  उच्चतर  शिक्षा  में  भी  संकट  ह  प्रौर

 झाधिक  और  सामाजिक  विषमताएं  इस  सं  कट  से  जुड़ी  हुई  हैं  ।  शिक्षा  प्रदान  करने  के  मामले  में  गरीब

 लोगों  के  साथ  भेदभाव  किया  ज  क्षा  के  मामले  में  गरीबों  से  भेदभाव  दूर  किया  जाना

 चाहिए  |  हमें  सभी  श्रेणियों  के  सभी  विद्याथियों  को  शिक्षा  की  समान  सुविधाएं देनी  चाहिएं  ।

 सरकार  को  चाहिए  कि  ag  प्रशिक्षण  प्राप्त  सभी  विद्याधियों  को  रोजगार  उपलब्ध  कराए  था

 उन्हें  बेरोजगारी भत्ता  दिया  जाए  तभी  हमारी  शिक्षा  की  वें  मान  प्रणाली  जीवन  की  वास्तविकताओं

 के  ATET El ait | हो  सकेगी  ।  मैं  ara  करता  हूं  कि  जनता  सरकार  तथा  वततंमान  शिक्षा  मन्त्री  शिक्षा  को

 प्रजातांत्रिक  ढ़ंग  से  चलाएंगे  are  उच्चतर  शिक्षा  को  नई  दिशा  देंगे  ।

 Choudhry  Balbir  Singh  (Hoshiarpur)  :  1  has  been  a  good  deal  of  hotch-potch  in
 the  field  of  education  during  the  last  thirty  years.  The  higher  secondary  education  system  has
 been  forcibly  introduced  at  the  00810  crores  of  rupees,  but  now  it  is  said  that  this  system  has  failed
 and  a  new  system  of  10-++2+ 3  is  going  to  be  introduced.  This  new  system  includes  vocational
 education,  but  unless  we  have  competent  teachers  and  adequate  resources,  this  system  would  also

 al

 When  students  belonging  to  weaker  sections  of  society  come.  up  for  higher  education,  it  is
 said  that  thereis  an  explosion  of  students  and  higher  education  should  be  stopped.  In  our  present
 educational  system,  we  are  opening  new  universities  but  we  are  imposing  restrictions  on  tlie  open-
 ing  of  new

 colleges.

 There  is,.no
 the  same  syllabus.

 justification  for  starting  three  separate  universities  in
 Punjab

 when  they  have

 Our  exanination  system  needs  alot  of  improvement.  Today  those-of  examinees  who  use
 unfair  means  mana
 great  disadvantage.

 ge  to  pass  through  the  examination  whereas  the
 honest  students

 are  put  to

 Steps  should  be  taken  to  establish  proper  teacher  student  relationship  as  was  in  vogue  in  an
 ancient  India.  Efforts  should  be  made  to  create  an  atmosphere  in  which  teachers  were  given  due
 regard  by  the  students.
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 श्राषाढ़  29,  1899  विश्वविद्यालय  श्रनुदान  झ्रायोग  के  1975-76  के  वाषिक

 प्रतिवेदन के  बारे  में  प्रस्ताव
 ee  एसए

 श्री  Ho  WRT  :  विश्वविद्यालय श्रायोग  के  प्रतिवेदन  में  कहा  गया  है

 कि  वर्ष  1975-76  के  दौरान  विश्वविद्यालयों  में  भ्रपेक्षा  कृत  शांति  रही  ।  इसका  श्रथे  यह  हैं  कि

 विद्यालयों  के  विकास  के  बारे  में  कुछ  दुरगामी  उपाय  किए  थे  ।  काफी  समय  से  विश्वविद्यालयों की  संख्या

 बढ़ती  ही  जा  रही  है  ग्रौर  शिक्षा  के  सभी  स्तरों  में  कमी  ars  है  ।  स्थिति  में  सुधार  लाने  के  लिए  कोठारी

 ara  ने  कुछ  सिफारिशें की  जिन्हें  प्रभी  तक  लागू  नहीं
 किया

 TH  हैं
 ।

 कुछ  विश्वविद्यालयों में

 झामूल-चूल  परिवर्तन  की  जरूरत  हैं  इस  शर  ध्यान  feat  जाना  चाहिए  |

 प्रतिबेंदन  में  कहा  गया  है  कि  विभिन्‍न  कालजों  ate  संस्थानों  को  दी  गई  राशी  का  दुरूपयोग

 फिया  गया  है  ।  कुछ  संस्थानों  का  pte  ठीक  नहीं  चल  रहा  ये  सब  बाँ  मंत्री  महोदय  के  ध्यान

 में  लाई  गई  थी  लेन  aah  तक  कोई  कार्यवाही  नहीं  की  गई  है  ।

 कुछ  समय  पूर्वे  विश्वविद्यालय  श्रतुदनी  श्रायोग  के  कार्यों  की  समीक्षा  के  लिए  उच्चशक्ति

 प्राप्त  समिति  का  गठन  किया  गया  था  ।  समिति  ने  कहा  कि  श्रायोग  का  मुख्य
 कार्य

 धन  का  वितरण

 ही  हैं  झ्र  यह  शैक्षिक  क्षेत्र  में  कोई  रुचि  नहीं  ले  रहा  ।  जहां  तक  शक्षणिक  शिक्षा  का  प्रश्न  उसके  लिए

 स्वायत्तशासी  वातावरण  होना  चाहिए  ।  इस  प्रतिवेदन  में  यह  भी  कहा  गया  थ  कि  श्रायोग  द्वारा दी  गई

 राशि  का  दुरुपयोग gat  शैक्षणिक  शिक्षा  और  छात्रों  के  ज्ञान  के  विकास  ate  समृद्धि  के  लिए दी  गई

 राशि  उपयोग  श्रालीशान  इमारतें  बनाने  में  किया  गया  ।  भारतीय  प्रबन्ध  बंगलौर  के  निदेशक

 ने  भारी  राशि  का  दुविनियोंग किया  है  :

 श्री
 पो

 ०जो०  AlaaET  :  मेरा  व्यवस्था का  प्रश्न है
 ।

 इस  समय  शिक्षा  मन्त्रालय

 की  मांगों
 पर  चर्चा  हो  रही  है

 या  विश्वविद्यालय  के  प्रतिवेदन पर  चर्चा  हो  रही  है  ।

 डा०  हेनरी  झ्रास्टिन  ( TLOHAT )  :
 इस  प्रकार की  चर्चा  संगत  मन्त्री  महोदय  बंगलौर

 गए  थे  झर  माननीय  सदस्य  भी  बंगलौर  के  एक  संस्थान  के  बारे  में  कह  रहे  हैं  |

 थ्रो०
 दलीप  चक्रवर्ती

 :
 चर्चा  केवल  प्रतिवेदन तक  ही  सीमित  रहनी

 चाहिए  ॥

 सभापति  महोदय
 :

 श्री  चर्चा  की  सीमा  से  बाहर  की  बात  कर  रहे  हैं  ।

 श्री  के
 लकप्पा  :

 मेरा  Mo  मावलंकर से  कोई  झगड़ा  नहीं  |

 सभापति  महोदय  :  माननीय  सदस्य  भाषण  कल  जारी  रखें  ।

 इसके  बाद  लोक  सभा
 21  1977. 30  1899  के  11  बजे

 म॑
 प्‌  तक  के  लिए  स्थागित हुई

 The  Lok  Sabha  then  adjourned  till  Eleven  of  the  Clock  on  Thursday  $uly  27:  1977|
 Asadha  30,  1899  (Saka).

 es SD
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